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 जायगा  जिस  के  लिए  साढ़े  सत्रह  सा  एकड़
 जमीन का  भधिप्रहण किया  जायगा  जो  जमीन

 बिलकुल  उपजाऊ है  ।  इस  नाला  खोदाई
 योजना को  लेकर  किसानों में  काफ़ी  'रोष

 है  ।  संभव  है  जमीन  अधिग्रहण के समय के  समय

 अप्रिय  घटना  भीं  घट  जाय  ।  इस  सम्बन्ध में
 किसानों  के.  प्रतिनिधि ने  उपराज्यपाल,

 दिल्ली!  एवं  प्रधान  मंत्र  से  भी  पिछले माह

 मिल  कर  अपनी  समस्या  को  रखा  था  |

 किसानों  की  मांग  हैं  कि  वर्त  मान  नाले

 को  ही  यदि  आवश्यकता ,किचन हिए  तो  चौड़ा  किया
 जाय.  भ्र ौर  नया.  ताला.  निकालने.  की

 अव्यवहारिक  एवं  किसान  विरोधी  योजना  को

 रह  किया  जाय  ।  इस  सम्बन्ध  में  किसान

 25  ad, 81  से  बोट  क्लब पर  भूख
 हड़ताल पर  भी  जा  रहे  हैं  ।

 सरकार इस  सम्बन्ध  में  कार्रवाई कर
 सदन को  भीਂ  अवगत |  कराने का.  कष्ट

 कर े।

 14.23  hrs.

 DEMANDS  FOR  GRANTS,  1981-
 82—Conid.

 MINISTRY  OF  COMMERCE—Coni/d.

 MR.  DEPUTY-SFEAKER

 Shri  Krishna  Kumar  Goyal.

 उपाध्यक्ष  महोदय,  वाणिज्य  मंत्रालय  पर

 कल  से  बहस  चल  रही है  ।  मुझसे

 पुर्व  वक्ताओं  ने  ट्रेड  डेफिसिट  के  बारे  में
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 हैं  तो  यह  अतिशयोक्ति नहीं  होगी  ।  ।

 इस  विग  की  ही  पर फ़ाम  स  है  जिससे

 भारिक  क्षत्र  में  दुनियां  के  बाजारों  में
 हमारे  देश  की  साख  बनती  या

 बिगड़ती है। है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय,  1975-76  में,

 जिसको  कि  इमरजेन्सी  का  गोल्डेन  पीरियड

 कहा  जाता  है,  व्यापार  में  1222  करोड़

 का  घाटा  हुआ  था।  गत  वर्ष  1979-

 80  में  यह  व्यापारिक  घाटा  2328.2

 करोड़  EAT  और  इस  साल  1980-81

 में  व्यापार  का  घाटा  4200  करोड़  तक

 पहुंचने  की  सम्भावना  है  ।  इसਂ  प्रकार

 से  लगातार  व्यापार  में  ट्रेड  डेफिसिट  होता
 चला  जाए  तो  उसका  प्रभाव  कुल  मिलाकर

 हमारे  फारेन  एक्सचेंज  “ा 12  पर  पड़ता

 है  झर  उसका  प्रभाग  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार

 में  हमारे  रूपए  का  जो  मूल्य  है  उसके
 ऊपर  पढता  चला  जा  रहा  है  ।  जो
 हमारे  फारेन  एक्सचेंज  रिजर्व  हैं  वह
 1976-77  में  2863  करोड़  थे,  1977-
 78  में  बढ़कर  4499  करोड़  हो.  गए,
 1978-79  में  §219.9  करोड़  हो

 गए  लेकिन  1979-80  से  उसमें  घटाव

 शुरू  हुझा  ।  1979-80  में  चह  घट

 कर  5163.7  करोड़  रह  गए  कौर

 1980-81  में  जो  अभीतक  जनवरी  तक
 के  झांकने  दिए  गए  हैं  उसके  हिसाब  से

 4850.5  करोड़  फारेन  एक्सचेंज  था ।
 में  कहना  चाहूंगा  कि  इसके  अन्दर  इन्टर-
 नेशनल मोन  टरी  फंड  (प.  MB.)  से

 800.0  करोड़  लिया  हुभा  भी  जोड़  दें

 जाएगा ।  यह  चिन्ता  का  विषय है,  में.
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 [at  कृष्ण  कुमार  गोयल]

 यह  है  कि  हमारा  फारेन  दी  डेफिसिट

 बढ़ता  चल।  जा  रहा  है  भार  हमारे  रुपए

 कीं  कीमत  गिरती  चली  or  रही  है  ।

 इन  सब  बातों  के  पीछे  जो  तर्क  दिया

 जाता  है  भर  हमेशा  दिया  जाता  रहा  है,

 जैसाकि  वाणिज्य  मंत्रालय  की  रिपोर्ट  में  है,
 कि  आज  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  मन्दी  है,
 रिसेशन  है,  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  के  इन्दर

 विकसित  देशों  ने  प्रोटेक्शनिस्ट  टेंडेंसी

 were  कर  री  है,  चाहे  वह  कोटा

 लिमिटेड  के  द्वारा  हों,  चाहे.  वह  क्वालिटी

 कन्ट्रोल  के  द्वारा  हो  और  चाहे.  वह

 काउन्टरव  लिंग  ड्यूटी  लगाकर  के  ज  कुछ

 हम  हमारे  लोगों  को  फायदा  देते  हैं,  उसको

 मीट  करने  के  लिए.  काउन्टरवेलिंग

 क्यूटो  द्वारा  खत्म  कर  देते  हैं,  लेकिन

 फिर  भो  बार  बार  यह  कहा  जात।  है
 fe  इन  कारणों  से  हमारा  ट्रेड  डीटीसी

 बढ़  रहा  है  ।

 इसलिए  में  वाणिज्य  मंत्रों  जी.  से

 कहना  चाहता  हूं  कि  यह  बात  जो  बार

 बार  कहीं  जातीं  है,  क्या  अ्रापकों  लगता

 है  कि  निकट  भविष्य  के  इन्दर  श्राप

 इन  बातों  से  छुटकारा  पा  सकेंगे  ?  क्या

 आपको  लगता  है  कि  विकसित  देश  जो

 इस  मेंटेलिटी  से  ग्रसित  हैं,  अपनी  हवा-
 fear  को  छोड़ेंगे  ।  वे  नहीं  चाहते  कि

 हमारा  इंडियन  गुड्स  उनकी  मार्केट  में  जगह  पा

 सके,  क्या  श्राप  इस  दृति  को  कभी  तोड़
 पायेंगे  ।  यह  ठीक  है  कि  हमारे  पास  आज

 शेर  व  प्रिंटेड  जेसी  संस्थायें  हैं  ।  वहां

 घर  कई  मटर  रैफर  भी  हुए  हैं,  वे  कई

 बातों  पर  एग्री  भी  हुए  हैं,  लेकिन  में

 भाप  के  मध्यम  से  वाणिज्य  मंत्री  जी  से

 पूछना  चाहत।  हूं,  खास  करके  यू  ०  एस०

 Go  में  वहां  के  व्यापारियों  ने  हिन्दुस्तान

 के  भ्न्दर जो सौदे जो  सौदे  किए  गए  हैं, उस
 समय  की  यू०  एस०  १  को  ड्यूटी  के

 झाड़दार  पर  किए  गए  हैं, वे  गुड्स  ननकी
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 माकिट  में  ना  जा  पायें,  खासकर  के

 गारमेंट्स  व  टेक्सटाइल्स,  उनकीं  मार्केट

 में  जाने  से  रोकने  के  लिए  जो  उन्होंने
 काउन्टरवेलिंग  ड्यूटी  लगाई  कौर  जो

 माल  थ  एस०  ए  में  नहीं  जा  पाया,

 क्या  इन  संस्थाओों  के  अन्दर  उन  प्रश्नों

 को  रखने  के  बाद  war  किसी  प्रकार

 का  इजाफा  मिला  है  ?  क्या  हम  जो

 य  एस०  ए०  ने  काउन्टरवेलिंग  ड्यूटी
 लगाई,  उसको  खत्म  करने  के  अन्दर  ओर

 हमारे  इंडियन  माल  के  साथ  कान्ट्रेक्ट

 हुआ,  उसको  वापिस  यू  एस०  ए  में

 भजने  में  सफल  हुए  ?  जहां  तक  मेरी

 जानकारी  है,  हम  सफल  नहीं  हुए  हैं  ।

 इसलिए  ।े  यह  कहना  चाहूंगा  कि  यह
 तके  तो  बार  बार  दिए  जाते  हैं  कि  इन

 कारणों  की  वजह  से  हम  एक्सपो  नहीं
 बढ़ा  पा  रहे  हैं,  at  एक्सपोर्ट  में  यह
 डीटीसी  बना  रहने  वाला  है  |

 उपाध्यक्ष  जी,  मेरी  यह.  स्पष्ट

 मान्यता  है  कि  हमारा  जो  फारन  ट्रेड,

 है,  हमारा  जो  विदेशी  व्यापार  है,  वह
 जसी  हमारी  विदेश  नीति  होंगीं,  उसका

 ही  अ्रनुसरण  करेगा,  विदेश  नीति  हमारी
 क्या  है  ?  जैसी  हमारी  विदेश  नीति

 होगी,  वैसे  ही  हमारा  विदेश  व्यापार

 चलेगा  ।  इस  विश्व के  अन्दर  कौन  हमारे

 मित्र  हैं  शौर  कौन  ऐसे  व्यक्ति  ह,  जो
 बिल्कुल  हम  से  दूर  रहना  चाहते  हैं,  चाहे
 मिलता  का  ढोंग  करते  हों,  लेकिन  मित

 नहीं  हैं,  उसी  आधार  पर  हमारे  विदेशी

 व्यापार  का  संचालन  होना  चाहिए  ।

 यहां  पर  झांकने  दिए  गए  ।  कई  कन्ट्रीज
 का  1970-71  के  अन्दर  अमुक  कन्दी
 का  हमारी  कन्दी  के  अन्दर  इम्पोर्ट  में

 कितना  शेयर  था  भोर  बहू  जाकर  के

 1978-79,  1979-80  या  1980-81

 में  कितना  हु  झा--इसी  प्रकार  से  एक्सपोर्ट
 के  आाकड़े  दिए  गए  ।  यदि  उन  आंकड़ों
 को  देखा  जाए,  तो  उन  आंकड़ों  को
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 देखने  के  बाद,  जहां  तक  में  समझता

 हूं  कोई  इन्क्रेजग  पिक्चर  वाणिज्य  मंत्रालय

 नहीं  दे  पाया  है  ।  यह  ठीक  है  कि

 Barer  टोटल  एक्सपोर्ट  10  प्रतिशत  बढ़ा

 है,  लेकिन  जहां  पर  इम्बैलेंस  हैं,  घाटे  का

 wat  है,  उस  कौर  श्राप  को  अधिक

 ध्यान  देना  चाहिए.  ।  हिन्दुस्तान  हरेक

 Hat  के  साथ  व्यापारिक  घाटे  के  अन्दर

 है  ।  दूसरी  कन् ट्रीज  से  हमारे  देश  के

 अन्दर  ज्यादा  श्रावित  हुआ  है  और  उसके

 मुकाबले  में  हम  निर्वात  कम  कर  पाए  हैं।
 इस  लिये  मं  अपने  बाशी  मंत्री  जी

 से  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हमें  थोड़ा

 व्यावहारिक  बनना  पड़ेगा  ।  जिन  कन् ट्रीज
 के  साथ  हमारी  मित्रता  है,  जिनके  ग्रा धार

 पर  हम  अपनी  विदेश  शांति  को  ले.  कर

 चल  रहे  हैं,  उन  के  साथ  हमें  बैलेंस-साफ-

 ट्रेड  को  बनाने  का  प्रयास  करना  चाहिय े।
 आज  हम  जितना  रायात  करते.  हूँ,
 उतना  निर्यात  नहीं  हो  पात।  है  ।  स्थिति

 इस  लिये  भो  खतरनाक  है  कि  हम  तेल

 का  अरयात  करते  हैं  और  तेल  के  दाम

 प्रतिदिन  बढ़ते  जा  रहे  हैं  ।  श्रन्तर्राष्ट्रीय
 बाजार  में  जिस  अनुपात  में  पैट्रोल  औ

 पैट्रोलियम  प्राइक्ट्स  के  दाम  बढ़ते  जा

 रहे  हैं  Vat  अनुपात  में  हमारे  देश  द्वारा

 निर्वात  at  जाने  वालो  वस्तुप्नों  के  दाम

 नहीं  बढ़  रहे  है,  परिणाम  यह  हो  रहा  है
 कि  घाटे  at  स्थिति  भयंकर  होती  जा  रही

 है  ।  इस  लिये  में  निवेदन  कर  रहा  हूं
 कि  हमें  झपने  एक्सपोर्ट  को  ज्यादा  से

 ज्यादा  बढ़ाना  चाहिये  और  इम्पोर्ट  को

 जितना  भी  मिनीमाता  कर.  सकते  हैं
 उस  को  घटाना  चाहिये  ।  हमारी  टेकना-

 लाजो  के  लिये,  साइंटिफिक  डेवलपमेंट

 के  लिये  तथा  एक्सपोर्ट  को  बढ़ाने  के  लिये

 जिन  चोरों  की  जरूरत  हो,  केवल  उन्हीं
 को  मंगाना  चाहिये,  दूसरी  वस्तु ग्र ों  के  लिये

 ।  को  एवरेज  करने  को  श्रायश्यकता

 नहीं  है  ।
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 इसी  श्राघार  पर  मं  एडीबी-ग्रगयल्ज
 के  बारे  में  भी  इस  समय  कुछ  निवेदन

 करना  चाहता  हं  ।  में  ने  पिछली  बार

 भी  इस  सम्बन्ध में  कहा  था  कि  हमारे
 देश  में  एडीबी-प्राकलन  का  धराना.  कुछ
 अनिवार्य  सा  लग  रहा  है,  क्योंकि  इस  समय
 देश  में  जितनी  मांग  है  उतना  हम  उत्पादन

 नहीं  कर  पा  रहे  हैं  ।  मैं  आ  से  पूछना
 चाहता  हूं  कि  हम  ने  सब्स्टीचूट  एडीबी
 Wat  के  उत्पादन  को  एन्करेज  करने  के

 लिये  क्या  किया  है  ?  आज  मलेशिया  में

 जो  क्लाइमेट  है,  जिस  प्रकार  की  भूमि
 वहां  पर  है,  उसी  के  आधार  पर  दक्षिण

 भारत  में  और  बिशेष  कर.  भ्रण्डेमन-

 निकोबार  श्राइलैण्ड्स  में  हम  पाम  के

 प्लांटेशन  को  क्यों  नहीं  बढ़ा  रहे  हैं  ?

 पाम  के  प्लांटेशन  की  एन्कोड  करने  के

 लिये  क्या  हम  ने  कोई  फेज्ड  प्रोग्राम

 बनाया  है  या  पंचवर्षीय  योजन  में  उस

 को  कोई  महत्वपूर्ण  स्थान  दिया  है  ?

 इस  ओोर  श्राप  को  विशेष  ध्यान  देना

 चाहिये  ।  इसी  तरह  से  एडीबी  ग्रायल्ज

 के  सीड़स  की  समस्या  है--हम  ने  इस  के
 लिये  जो  सपोर्ट  प्राइस  निर्धारित  की  है,  वह

 बहुत  कम  है  ।  चाहे  सरसों  हों,  मूंगफली
 हों,  मार्केट में  सपोर्ट  प्राइस  पर  बिकने के
 लिये  wat  भी  ये  सोर्स  नहीं  आये  ।  इस
 लिये  मेरा  श्राप  से  निवेदन  है  कि  इन  के

 इम्पोर्ट  को  कम  करने  के  लिये  जररे  है
 कि  हम  सीड्स  के  उत्पादन  को  अधिक  से
 अधिक  प्रोत्साहन  दें  ताकि  इन  का  उत्पादन
 देश  में  बढ़  सके  ।

 आाज  हमारे  जो  ट्रेडिशनल  ग्राइटम्स  हैं

 -उन  का  प्लांटेशन भी  श्राप  के  पास है

 are  ट्रेड  भीਂ  श्राप  के  पास  है  ।  श्राप  सब
 से  पहले  चाय  को  लीजिये--म  माननीय

 मंत्रों  जा  सें  जानना  चाहता  हुं  किਂ  इस  के

 लिये  श्राप  ने  क्या  किया  है  ?  -ा  चाय

 के  एक्सपोर्ट में  जो  यूनिट  वैल्यू  आनी

 चाहिये वह  कम  होती  चली  जा.  रही
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 है  ।  क्या  हम  ने  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में

 चाय  के  जो  दूसरे  उत्पादक  हँ,  खास  कर

 लंका  जो  हमारा  पड़ौसी  देश  है,  उस  के

 साथ  बैठ  कर  कोई  समझौता  किया  है  ।

 मेरी  मान्यता  यह  है  कि  ट्रेडीशनल  श्राइटम्स

 में,  जिन  का  कि  हम  आज  तक  एक्सपोर्ट

 करतेਂ  आाये  हैँ,  भ्रत्तर्राष्ट्रीय बाजार  में  दूसरे

 उत्पादक  देशों  के  साथ  यदि  हम  संयुक्त

 रूप  से  व्यापार  करें  तो  इस  में  ज्यादा

 लाभ  हो  सकता  है  ।  सी लॉन,  कीनिया  को
 अपने  साथ  ले  सकतें  हैं  ।  आज  श्रोपेकਂ

 कन् ट्रीज  अगर  प्रपने  तेल  को  बेचने  के  लिये

 इकट्ठे  हो  सकते  हैँ  औौर  इकट्ठी  ताकत

 के  भ्राता  पर  जो  मूल्य  वे  मांगते  हैं  वह
 देनी  पड़ती  है,  तो  क्या  हम  अपनी  टु  डी-

 wat  आइटम्स  के  लिये,  जैसे  जूट  के  लिये

 बंगला  देश,  चाय के  लिये  सीलोन  और

 चाहता  हूं--वर्ष  1979  के  अन्दर  हमारे

 देश  में  चाय  का  उत्पादन  546  मिलियन

 किलोग्राम  हुझरा  था  |  प्रदर्शन  सेंटर  पर
 333  मिलियन  किलोग्राम  चाय  आई,  तो

 शाकी  जो  चाय  थी  उस  का  क्या  हुमा  ।

 edt  प्रकार  से  1980  के  इन्दर  कुल  चाय
 का  उत्पादन  575  मिलियन  किलोग्राम

 कुभा  शौर  इस  के  मुकाबले में  306.7

 मिलियन कि  ०  ग्राम  चाय  आक्शन सेंटर

 यर.  भाई,  तो  बाकी  नाय  कहां  चली  गई।
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 क्या  इसके  बारे  में  बाणिज्य  मंत्रालय  ने

 कभी  गंभीरता  सें  सोचा  ।  मेरी  ऐसी

 यह

 चाय  का  जितना  उत्पादन  होता  है,  उस  का

 कुछ  हिस्सा  ही  आक्शन  सेन्टर  पर  बिकता

 है  और  बाकी.  स्मृति  हो  कर  कैसे

 पाकिस्तान  में  चला  गया  ?  इस  की  कोई
 जानकारी आप  ने  प्राप्त  कीं  ।

 इस  के  बाद  में  एक  बात  औौर  कहना

 चाहता  हूं  ।  वाणिज्य  मंत्रालय  ने  एम०
 एम  ०  दी  सी ०  ओर  एस०  टी०  सी ०
 की  अपनी  रिपोर्ट  के  अन्दर  उन  की  पर-

 फार्म  कीं  बड़ी  प्रशंसा  की  है  ।

 प्रो०  सध  दबते  (राजापुर)  :  देर

 से  वह  रिपोर्ट मिली  है  ।

 श्री  क्षण  कुमार  गोयल :  जी,  हां,  वे

 देश  से  झाई  है  ।  उस  को  कल  हो  मैँ  ने

 थोड़ा  पढ़ा  है  ।  उस  में  कहा  गया  है  कि
 एस०  टो ०  सी ०  और  एम०  एम०  टी  ०  सी  ०

 है  ।  चाहे  बह  एस०  टी०  सी०  हो

 चाहे  एम  ०एम  og}  सी  ०  इन  का  झगर

 म ह

 7
 4  गवर्नमेंट  एजेंसियों के  द्वारा  होत।

 हम  उस  के  बारे  में  यह  कैसे  कह

 |.

 है

 ।

 तो

 4
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 सकते  हैं  कि  कुछ  कर  के  उन्होंने  दिखाया  है  ।  उन

 की  सोल  मोनोपर्ल  पार  वे  इम्पोर्ट  कर

 रही  हैं  ।  जो इम्पोर्ट  प्राप  ने  बेन  किया

 हैं,  उसको  भी  वे  इम्पोर्ट  कर  रहे  हैं।  बाकी

 ज

 झपने  लेवल  पर,  जो  टोटल  टन-

 ,  उस  में  कितना.  एक्सपोर्ट  किया
 की  कि  आज  हमें  जरूरत  है  ।

 नेक  है  कि  5 आज
 रमे  peal

 चाहते हैं.  शर  हमारे  पास  जो

 फोरेन  एक्सचेंज  है,  उस  कों  नगर  बचाना
 चाहते हैं,  तो  हमारा  एक्सपोर्ट ज्यादा  होना
 चाहिए  लेकिन  हमारी  य  जों  स्टेट  एजेंसियां
 हैं,  ये  अगर  ज्यादा  एक्सपोर्ट  नहीं  कर-

 वाली  हैं,
 तो

 मैं  समझता  हं  कि
 यह  हमारे

 लिय  बड़े  दुख  की
 बात  होंगी

 ।
 इसलिए

 एक  बात  खासकर  एम  ०एम  ४  ०स.  ८  के  बार  में

 कहना  चाहूंगा औोर  वह  यह  है  कि  राज

 माइका  की  जो  हालत  हुई  है,  माइका  का
 एक्सपोर्ट जो  सिटको  क  द्वारा हो  रहा  है  क्या
 वहीं  हालत  इसकी नहीं  होंगीं  ।.  एक

 समय  का  उसका  एक्सपोर्ट  देखिये  कौर  प्राजक

 एक्सपोर्ट  देखिये  ।  उस  में  जिस  प्रकार  की  शर्ते
 लगाई  जाती  हैं  कि  सौद  प्राइवट  पार्टियां  करें
 और  उसका  शेयर  सिटको  को  दें,  उस

 तरह  के  एक्सपोर्ट  के  मामले  में  भ्राप  कंट्री

 को  भागे  कैसे  ले  जा  सकते  हैं  भो  हमारा
 एक्सपोर्ट  कैसे  प्रागे  बढ़  सकता  है  |  इस
 लिए मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  हमारा  जो
 एक्सपोर्ट है,  वहू  गवर्न्मन्ट  एजेंसियों  के
 माध्यम  से  अधिक  होना  चाहिए  और

 उन  को  इन्क्रीस  किया  जाना  चाहिए ।

 ईम्पोर्ट  में  उनकी  मोनोपली  है  ।  यहीं  श्राप  का

 THE  का  हाल  है  ।  ने  फंड  की  जो  हालत  है,  उस

 को  मैंने  देखा  है,  वह  मेरे  पास  थी  ।  यह  ठीक

 है  कि  मूंगफली  का  निर्यात  करने  के  लिए

 उस  को  परमीशन  दी  गई  है  ।  जहां  तक

 मेरा  प्रश्न  है,  मैं  इस  बात  को  मान  कर
 चलता हूं  कि  एक्स पोलें बिल  (Explorable)

 सरप्लस के  ध्रलावा  हम  को  एक्सपोर्ट
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 नहीं  करना  चाहिए  ।  यह  ठीक  है  कि  जो

 मार्किट  हमारे  हाथ  में  है  वे  हमारे  हाथों
 से  जायेंगे  ,  मैं  यह  मान  कर  चलता  हूं
 ओर  AIT  कई  जगहों  पर  हमारे  मार्केट  है
 लेकिन  मुंगफर्ल  के  तेल क  '  कीमत  आज  क्या

 है  सनौर  किस  कीमत  पर  लगभग  10  हंजार
 टन  मुंगफली  निर्यात  करने  की  आपने

 इजाजत  4  है  ।  यह  मूंगफली।  नेफेड

 करता,  गर  ब  किसानों  से  परचेज करके  किसानों

 को  पैसा  देता,  तो  मुझे  आपत्ति  न  होती

 लेकिन  नेकेड  मुंगफली  की  खरीद  व्यापरियों

 से  करता  है,  लां  से  करता  है,  कुछ
 लादीज  गुजरात  के  इन्दर  बनी हुई  हैं
 भ्रौर  प्रशर  डालकर  इस  धंधे  को  करती

 झ  रही  है  और  वे  कहती  है  fe  cage

 हम  को  दिया.  जाय ।  मैं  यह  निश्चित
 रूप  से  कहना  चाहूंगा  कि  एग्रीकल्चरल

 कोमोडिटीज  को  एक्सपोर्ट  करने  की  बहुत

 गुंजाइश  हैं  लेकिन  कया  आ्पक  वाणि:्य  मंत्रालय

 ने  कौर  इस  के  विभागों ने  श्ार्टिकल्स  को

 भाईडन्टीफाई किया  है  कि  कौन  कौन  सी

 वस्तुयें  एग्रीकल्चरल  क्षेत्र  के  अन्दर  ऐसी

 हैं  जिन  को  हमें  निर्यात  करना  चाहिए  क्रोर
 क्या  उन  के  लिए  हम  ने  मारपीट  देखे

 हैं?  क्या  हम  ने  यह  भी  देखा  है  कि
 उनका  टोटल  प्रोडक्शन  हमारे  देश  में

 कितना और  हमारे  देश  की  रिटायर-

 मैन्क्स  कितनी  है  भरोर  नगर  इस  समय  हमारे
 पास  एक्सपोर्ट  करने  कीਂ  गुंजाइस  नहीं  है

 तो  क्या उन  कोमोडीटिज के  प्रोडक्शन  को
 हमें  एन्क्लेव  नहीं  करना  चाहिए  ।  हमारे

 देश  में  सरप्लस  प्रोडक्शन  हो,  इसका  क्या
 आपने  प्रयास  किया  है  कौर  भ्रमर  प्रयास

 नहीं  विया  है  तो  वह  आपकी  नोर्थ।  नीति
 है,  थोथी  घोषणा  है  कि  एग्रीकल्चरल
 कॉमोडिटीज  को  हम  एक्सपोर्ट  करेंग  कौर  रन

 के  लिए  हमें  मिनिट  देखना  है  ।

 अन्त  में  मैं  एस०  टी०  सी० के  संबंध

 में  रबड  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहूंगा
 ।
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 जैसी  मेरो  सुचना  है  कि  प्रोडक्शन  के

 मुकाबले  में  डिमान्ड  बहुत  अधिक  होने
 से  एस्»  टो०  ato  ने  रबड़  का  इम्पोर्ट

 किया  ।  मैं  मननीय  मंत्रों  जो  से  जानना

 चाहुंगा  कि  यह  जो  दस  हजार  टन  रबड

 इम्पोर्ट  किया  गया  था  उस  में  से  केवल

 4  हजार  2  सो  टन  हो  क्यों  डिस्ट्रोब्यूट
 किया  गथा  झोर  6  हजार  टनਂ  यूं  ही  पड़ा
 wer?  यह  जो  रबड़  प्रोड्यूसर  aia

 मि चोलों  करते  हैं  इन  पर  भो  प्राप्ति

 निगाह  रखना  पड़ेगी  ।  मैं  इस  बारे  में

 इतना  हीं  कहना  चाहता  हूं.  कि.  रबड़

 प्रोड्यूस  करने  वाले  प्रतिकार  मोनोपलिस्ट्स

 हैं,  छोटे  काश्तकार  बहुत कम  हैं।  वे  डिमान्ड

 को  बाट  करने  के  लिए.  दूसरे  लोगों  को

 रबड़  प्रोड्यूस  करने  को  इजाजत  नहीं देते  ।  इसਂ

 लिए  मैं  निवेदन  करना  चाहूंगा  किਂ  एस०  टी० ०
 ato  ने  जो  इन्टरनेशनल  मार्केट  से  रबड़

 इम्पोर्ट  किया  है.  उस  का  अप  डिमान्ड

 को  मींट  करने  के  लिए  प्रयोग में  लायें  ।

 अन्त  में  मैं  कडा  चाहत  हुं  कि

 नेशनल  मार्केट.  के...  संरकमंटांनसिज

 झपके  समाने  मौजूद  हैं  वाणिज्य  मंत्री  होने
 के  नाते  हिन्दुस्तान  की  शाख  आपकी  हाथों
 में  है  आपको  डाईनिमिक  होना  पड़ेगा  ।

 भर  इन्टरनेशनल  सर्किट  में  अपने  साल

 के  लिए  आपकों  नयी  नथी  मार्केट्स  को

 Star  पड़गा  ।  हमारे  जो  मित्र  देश  हैं  उनको
 भी  बाध्य  करना  पड़ेगा  कि  सोरेन  ट्रेंड में
 उनके  साय  हमारा  बैलेंस  रहे  ,  डीटीसी  न

 रहे  ।  अन्य  मा किटों  में  भी  हमें  अपना

 एक् कोर टें  करनें  का  प्रयास  करनें  चाहिए  ।

 रब  ये प्र याप  आप  कितने  कर  पायेंगे

 fert  नहीं  कर  पायेंगे,  यह  तो  समय

 हों  बतायेगा  ।

 इतना  ही  कह  कर  मैं  समाप्त  करता

 हूँ  |
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 SHRI  CHINTAMANI  PANT:
 GRAHI  (Bhubaneswar):  Mr.
 Deputy  Speaker,  Sir,  ।  rise  to  sup-
 port  the  Demands  for  Grants  of  the
 Ministry  of  Commerce.  Sir,  it  is  how
 one  views  a  thing  that  matters.  If
 there  is  a  glass  full  of  milk  and  if  one
 says  that  the  glass  is  full  of  milk
 then  this  ४  a  positive  approach.  One
 the  other  hand  if  somebody  comes
 and  says  that  the  glass  is  one-fourth
 empty  then  itisa  negative  approach.
 Listening  to  the  speeches  of  the  hon.
 Members  from  the  Opposition  I  find
 that  their  approach  to  the  problem
 isanegativeone.  They  see  all  dark-
 ness  whereas  we  see  light.

 Sir,  the  hon.  Members  might
 have  read  the  Report  of  the  Ministry
 of  Commerce.  Well  I  must  admire
 that  it  is  a  very  practical  and
 pragmatic  Report.  Sir.  to  counter
 what  hon.  Members  are  narrating  I
 would  like  to  quote  a  few  lines  from
 the  Report:

 “India’s  foreign  trade  is  pas-
 sing  through  sever  stains
 in  the  face  of  growing
 imbalances  for  the  last
 few  years.  While  domes-
 tic  and  external  constrai-
 nts  like  drought,  short-
 age  of  power  and  basic  in-
 puts,  global  recession  and
 growth  of  protectionist
 tendencies  abroad  have
 had  an  impact  on  the
 growth  of  exports......”

 These  are  the  constraints  at  home
 and  abroad.  In  this  context  we
 shall  have  to  discuss  our  achieve-
 ments  in  the  field  of  foreign  trade
 so  far  as  1980-81  is  concerned.

 Sir,  when  we  look  to  the  export
 of  engineering  goods,  I  mustay
 that  a  remarkable  achievment  has
 been  made.  Export  of  engineering
 goods  was  declining  during  the  last
 two-three  years.
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 But  on  account  of  the  mcasurcs
 taken  in  1979-80  and  1980-81  the
 declining  trend  has  been  reversed  and
 in  1080-81  we  are  going  to  achicve
 the  target  of  Rs.  goo  crores.  I  think,
 Sir,  it  is  an  achievement.

 Similarly,  look  to  the  case  o
 project  contracts  abroad.  There  also
 you  will  find  that  the  total  volume
 of  project  contracts  overseas  held  by
 Indian  parties  was  of  the  order  of
 Rs.  3,965  crores  in  the  beginning  of
 1981  which  was  a  substantial  increase
 over  1080,  Similarly,  if  you  look  to
 the  basic  chemicals,  pharmaceu-
 ticals  and  cosmetics  ycu  will  find
 that  the  achievements  are  ccmmen-
 dable.  The  target  of  Rs.  450  crores
 is  going  to  be  achieved  in  these  fields,

 Sir,  as  ।  ccme  ficm  the  jute  grcwing
 area,  last  year  ]  was  tying  to  impress
 onthe  hon.  Minister  that  as  he  him-
 self  ccmes  ficm  the  jute  growing  area
 he  may  please  Icck  tothe  interests
 oi  the  marginal  and  small  fa:mers
 who  are  mostly  exploited  by  midd-
 lerren.

 Temvery  happy  to  note  that  in  the
 field  cf  Jute,  the  Jute  Corporation  of
 India  has  prccured  Rs.  10.50  lakhs
 bales  of  Raw  Jute  which  is  higher
 by  20  म  cent  than  the  previous  year’s
 procurement.  This  procurement  is
 the  highest  in  the  last  five  years.
 Cut  of  this,  G0  per  cent  has  keen
 piccured  ficm  the  small  and  maiginal
 faimeis  at  the  time  of  festivals  when
 they  necded  the  money  most.
 This  step  has  ccme  as  a  great  help  to
 these  small  and  marginal  farmers
 and  jute  growers in  this  area.

 Sir,  ancther  gccd  thing  that  the
 Ministry  hasdoneis  this.  We  have
 been  demarding  frcm  the  Govern-
 ment  nationalisation  of  the  sugar
 industry,  the  jute  industry  and  so  on.
 I  am  very  happy  to  note  that  slowly
 and  steadily  the  Minister  is  moving
 in  that  very  direction.  The  National
 Jute  Manufacturing  Corporation  was
 set  up  in  the  year  1980.  Six  jute
 mills  have  been  nationaksed.

 *
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 AN  EON.  MEMEER :  Sick  only.
 SHRI  CHINTAMANI  PANI-

 GRAHI  Whatever  it  is]  zm  happy
 about  it.  Thisisastep  in  the  right
 direction.
 ।

 Mr.  TDEIUTY-SIEAKER
 Other  mills  should  not  beccme  sick.

 SHRI  CHINTAMANI  PANI-

 GRAHI  No  doubt  ifthey  become
 sick,  they  will  be  taken  over  one  does
 not  know.  ‘Therefore,  Sir,  Ihope  that
 Government  will  take  early  steps  to
 nationalise  the  Jute  Industry.  I  say
 this  because  it  is  now  in  the  hands  of
 afew  jute  magnates  who  are  only
 exploiting  the  farmers.  Iam  very
 happy  to  kncw  that  to  end  this  exploi-
 taticn,  a  kegirn-rg  Tes  Leen  made.

 Sir,  Rs.  5.63  crores  of  money  has
 been  provided  for  mcdernisation  of
 these  mills  which  are  taken  over.
 These  mills  became  sick  because  they
 have  keen  exploited  to  such  an  extent
 by  those  mill-cwners.  So,  Sir,  we
 have  got  to  incur  Rs,  5.63  crores.  Why
 should  you  waste  more  time  in  taking
 over  the  rest  of  these  mills?  This  is
 my  submission.

 Then,  Sir,  Government  have  issued
 Letter  of  Intents  to  the  Governments
 of  Assem,  Bihar  ard  Meghalaya,  re-
 garding  the  setting  up  of  5  new  jute
 mills  either  in  the  public  sector  or  in
 the  cooperative  sector.  This  is  a  step
 in  the  right  direction.  One  jute  mill  in
 the  public  sectorhasbeenset  up  in
 Orissa  and  the  Orissa  Government
 has  requested  the  Centre  for  the
 setting  up  of  3  or  4  jute  mills
 in  Orissa  State.  I  request  the
 Minister  to  help  the  ©rtssa  Govern.
 ment  to  set  up  some  more  jute  mills
 also  in  the  public  sector.  Sir,  Orissa
 is  ajute-growing  area.  The  farmers
 in  Orissa  are  exploited  by  the  middle-
 men,  both  frcm  Orissa  and  Bengal.

 MR.  DEPUTY-SFEAKER :  Thope
 you  do  not  mean  our  Pranab  Mukher-
 jee.

 SFRI  CHINTAMANI  FANI-
 GRAHL  :  No  Sir,  Icon’  mean  ए  पा
 he  is  atove  al!  these  things;  actually
 he  is  trying  to  stop  this  exploitation.
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 [Shri  Chintamani  Pani  ;zrahi]
 Now,  Sir,  the  recomm:ndations

 of  the  Task  Force  for  the  Jute
 Industry  has  been  recieved  by  the
 Government.  This  Task  Force  has
 made  some  recommendations  which
 are  not  so  good.  But  there  are  other
 recommendations  which  are  very
 good.  I  hope  that  those  recommend-
 ations  which  are  very  good  will  be

 implemented  by  the  Government
 which  will  pave  the  way  for  a  stable
 and  strong  jute  industry  in  this

 country.

 Then,  Sir,  the  Kulkarni  Commit-
 tee  has  made  some  very  good  reco-
 mmendations  in  the  matter  of  strea-

 mlining  the  Jute  Corporation  of
 India.  I  do  hope  that  the  Govern-
 ment  will  look  into  these  recommen-
 dations  and  implement  them  ex-

 peditiously.

 Then,  Sir,  I  come  to  the  subject  of

 exports  of  carpet-backing  and  also

 sacking  materials  about  which
 some  hon,  Members  spok  yes.er-
 day.  Some  of  them  were  saying  that
 no  steps  have  been  taken  by  the
 Government  in  this  regard.  But,
 Ifind  from  the  Report  of  the  Minis-

 try  that  various  serious  efforts  have
 been  taken  up  by  the  Ministry  in  this

 respect.  We  know  the  constraints
 in  the  domestic  market.  We  also
 know  the  constraints  in  the  in-
 ternational  market.  When  I  look  at
 the  Import  Bill  for  1980-81,  I  find
 that  this  is  ofthe  order  of  Rs.  11,300
 crores.

 What  we  find  is  this:  Oil  forms
 80.3  percent.  Iron  and  Steel  forms
 84.6  per  cent.  Fertilizer  forms  8.7
 per  cent  or  about  Rs.  640  crores.  We
 are  importing  non-ferrous  metals  to
 the  extent  of  47.9  per  cent.  We  are
 importing  Vegetable  Oils  to  the
 extent  of  nearly  Rs.  400  crores.
 We  have  inbuilt  unutilised  capacity
 in  the  steel  sector.  The  total  output
 of  steel  in  the  six  steel  plants  including
 ‘Tatas  is  likely  to  be  about  55
 million  tonnes  as  against  74  million
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 tonnes  in  1976-77.  Why  can’t  we  at-
 least  achieve  the  capacity  utiliza-
 tion  to  the  extent  of  74  million
 tonnes  which  we  achieved  in  1976-77.
 Today,  India  has  got  an  installed

 capacity  of  11.4  million  tonnes.  Why
 can’t  we  go  upto  8  million  tonnes  and

 consequently  reduce  the  import
 for  which  we  are  spending  so  much

 money?  Similar  is  the  case  in  respect
 of  fertilizers.  There  is  a  link  between
 the  countries  from  whom  we  are

 importing  and  those  who  manage  the
 import-exports  here.  So  far  as  fertili-
 zer  is  concerned,  our  capacity  in  all
 the  fertilizer  plants  after  so  much
 investment  is  50  million  tonnes.
 But  do  you  know  what  we  produce  ?
 It  is  only  2.2  million  tonnes.  Can  we
 not  increase  it  upto  four  or  five
 million  tonnes  and  then  reduce  the
 imports?

 Take  the  case  of  vegetable  oil?
 We  are  importing  vegetable  oil
 for  more  than  Rs.  400  crores.  India
 is  an  agricultural  country.
 Iam  very  happy  that  the  Govern-
 ment  are  trying  to  have  a  crash
 programme  for  increasing  the  produc-
 tion  of  vegetable  oil  seeds  in  the
 country.

 We  must  see  to  it  that  the  pro-
 duction  in  respect  of  iron  and
 steel  fertilizers,  non-ferrous  metals
 and  vegetable  oils  goes  up,
 so  that  our  dependence  on  imports
 is  reduced.

 If  you  look  to  the  import  lists,
 what  do  we  find?  coconut  oil  for
 industrial  purposes  is  one  of  the
 items  included  there.  What  does  it
 mean?  There  are  fifty-four  items
 included  in  the  list.  Things
 like  bright  steel  bar,  aluminium
 etc.  are  included  there.  There  are
 many  loopholes  in  that  list.  The  hon.
 Minister  should  go  into  the  list.
 When  we  want  to  build  up  a  self-
 reliant  economy  in  India,  why
 should  we  resort  to  imports  more
 and  more?  Our  annual  import  bill
 is  about  Rs.  11300  crores  and  the
 exports  are  only  worth  Rs.  6000
 ccores.  We  are  having  a  deficit  of
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 Rs.  4000  crores.  We  have,  therefore,
 to  take  a  serious  note  of  this  devel-
 opment  and  make  all  efforts  to  utilise
 the  unutilised  capacity  in  respect
 of  iron  and  steel,  fertilizers,  non-
 ferrous  metals  etc.

 Iam  very  happy  that  news  has
 come  that  in  Bombay  High,  we
 can  go  upto  a  production  of  17
 million  tonnes  of  crude  oil  in  a  year.
 We  must  expedite  the  process  by
 1983  or  1984.  We  have  to  expedite
 our  oil  exploration  programme  so
 that  we  do  not  heavily  depend  on
 imports  of  oil  from  the  oil-producing
 countries.

 Whenever  we  talk  of  high»r  rate
 of  growth  in  this  country,  the  ques-
 tion  will  come  from  where  we  would
 find  the  resources.  It  is  a  very  vicious
 circle.  If  you  want  to  have  resources,
 what  should  we  do?  Should  we  go
 01  exporting?  To  be  very  frank,
 I  am  against  this  export  mania.
 I  have  not  seen  any  country  in
 the  world  which  has  ___pro-
 grressed  in  this  way.  The  Soviet
 Union  built  itself  from  scratch.
 All  the  western  capitalist  countries
 boycotted  the  Soviet  Union  when  it
 started  growing  up  in  1917.  Today,
 it  is  one  of  the  mightiest  countries  in
 the  world.  Did  it  bring  anyting  from
 any  other  country?  Any  nation
 which  wants  to  be  self-reliant  in  its
 economy  and  become  a  great  power
 has  to  do  it  by  sacrifice,  and  not  by
 going  on  importing  things.  Now,
 we  import  things  worth  Rs.  11,000
 crores.  You  will  say  that  for
 supporting  the  imports,  we  will
 export  things  worth  Rs.  8,000
 crores.  Where  do  we  get  from  goods
 worth  Rs.  8090  crores  exports?  The
 way  we  are  habituated  to  this  kind  of
 export  mania,  I  think,  we  are  binding
 the  Indian  economy  hand  and  foot
 to  the  exporters.  This  requires  seri-
 ous  consideration.

 In  1971,  the  export  subsidies  that
 ‘were  given  to  the  exporters  were
 Rs.  110  crores  and  in  1978,  we

 ‘have  given  Rs.  625  crores  as  subsidy
 to  the  exporiers.  If  you  have  gone
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 through  the  recent  report  of  the
 Comptroller  and  Auditor  General,
 you  will  find  how  these  subsidies  are
 not  ।  being  properly  utilised
 There  are  a  number  of  cases  and  I
 am  not  going  to  cite  all  these  cases.
 But,  there  was  one  case  of  export  of
 black  pipes,  where  for  export  earn-
 ings  amounting  to  Rs.  2.3!  crores,
 the  Government  paid  Rs.  1.78  crores
 in  foreign  exchange  to  import  the
 raw  material  and  further  Rs.  71.78
 lakhs  by  way  cash  assistance.  I  am
 very  happy  that  the  Finance  Mini-
 ster  has  taken  note  of  all  these  things
 and  how  these  things  are  not  being
 properly  utilised  by  the  exporters,
 and  said  that  he  will  review  the
 entire  question  of  subsidy  being
 given  to  the  exporters.

 When  we  talk  of  a  higher  rate  of
 growth,  naturally  it  raises  the  question
 of  resources.  In  this  connection,  ।
 would  like  to  mention  that  the  capi-
 tal  accounted  for  less  than  one-fifth
 of  the  growth  rate  in  the  United
 States  between  1948  and  1969.  It
 is  not  necessary  that  we  need  more
 and  more  loans  from  the  foreign
 countries  to  build  up  our  own  strength.
 If  you  look  into  our  savings  also,
 the  rate  of  savings  in  India  has  pea-
 ked  toa  level  of  22%,  yet  in  the  year
 1979-80,  we  had  a  negative  growth
 rate.  So,  the  capital  and  growth  are
 not  very  much  interlinked.  Let  us
 look  to  the  return  on  the  investment
 that  we  have  made.  If  we  invest  Rs.
 20,000  corores  and  there  is  no
 return  from  this  investment,  how  long
 can  we  go  on  investing  by  borrowing?
 We  should  be  concerned  with  the
 yield  of  investment  rather  than  the
 volume  of  ivestment.  I  am_  very
 happy  that  the  Commerce  Minis.ry
 in  its  report  has  stated  that  there
 must  be  careful  investment  manage-
 ment;  it  must  be  properly  scrutini-
 sed  otherwise  we  are  going  to  be
 over-capitalised.

 Sir,  I  support  the  Demands  for
 Grants  of  the  Ministry  of  Commerce,
 but  at  the  same  time,  ।  would  like
 to  bring  a  few  things  to  the  notice  of
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 [Shri  Chintamani  Panigrah:]
 the  hon.  Minister.  He  is  very  sincer-
 ely  trying  to  see  that  our  export
 potential  is  fully  utilised  that  we  do
 not  depend  more  and  more  on  im-
 ports,  and  that  we  diversify  our
 exports.  Why  have  our  exports  to
 U.S.  A.  and  certain  other  countries
 gone  down?  Well,  we  have  to  div-
 ersify.  We  cannot  have  in  one  bas-
 ket  all  our  trade.  It  is  better  that  we
 diversify  and  export  to  various  coun-
 tries.  We  have  connections  with  all
 the  countries,  not  with  this  bloc  or
 that  bloc  only.  We  must  try  to  see
 that  while  gradually  our  export
 potential  goes  up,  at  the  same  time,
 whatever  we  import  should  not
 stand  in  the  way  of  our  becoming
 self-reliant.

 In  this  context,  I  would  like  to
 give  you  one  instance.  If  you  look  to
 the  import  of  tin,  there  is  an  interna-
 tional  cartel  of  four  big  countries,
 They  have  a  control  over  production
 of  tin  in  the  wor'd.  Whatever  they
 send  to  India,  they  would  charge  200
 dollars  per  tonne  extra,  but  if  they
 send  that  material  to  Taiwan  or
 other  countries,  they  would  not
 charge  like  that.  Then,  there  are  two
 companies  in  India,  which  moOno-
 polise  the  manufacture  of  cans  in
 India.  I  have  compared  the  prices:
 if  one  can  is  imported,  it  will  cost
 Rs.  120  p  but  if  itis  manufactured
 by  these  two  monopolies  its  cost
 would  be  Rs.  2.50  p.  Therefore,  if

 you  import  the  cans,  you  save  50°
 in  cost.

 15°00  hrs.
 These  are  the  things  which  the

 hon.  Minister  should  go  into  in  details
 We  should  not  go  on  increasing  our
 imports  unneces:arily  and  on  that
 basis  try  to  build  up  everything,  or
 surrender  to  exporters.  That  is  not
 the  economy  we  want  to  build  up.
 We  want  to  build  up  a  self-reliant
 economy  and  with  that  purpose  in
 view,  We  have  invested  Rs.  18,000
 crores  in  the  public  sector,  and  we
 have  to  expand  it.  They  are  having
 the  commanding  heights  of  economy.
 Even  if  we  sacrifice,  even  if  we
 forego  somtching,  the  shape  of  things
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 that  are  coming  in  within  the  next
 two  or  three  years  in  the  international
 arena,  the  way  the  confrontation  and
 the  crisis  are  developing,  it  is  time
 for  us  to  realize  that  we  shall  have  to
 make  whatever  sacrifices  may  be
 necessary.  We  have  to  build  our
 economic  strength,  so  that  in  the
 next  2  or  3  years  when  the  real  test
 comes,  India  will  have  become
 very  strong  from  the  point  of  view
 of  its  economic  and  military  strength.

 With  these  words,  I  thank  you
 and  support  the  Demands  for  Grands.

 SHRI  SATYENDRA  NARAYAN
 SINHA  (Aurangabad)  :  Sir,  Almost
 all  the  Members  who  have  participa-
 ted  in  the  debate  have  expressed  their
 anxiety  at  the  dwindling  foreign
 exchange  reserves,  and  at  the  increas-
 ing  trade  deficits.

 15.01  hrs.

 [सारा  K.  RajJaAMALLu  in  the  Chair]

 The  Annual  Report  which  has
 been  circulated  amongst  us,  also  says
 that  the  import  bill  this  year  is  likely
 to  go  up  to  Rs.  11,300  crores,  whereas
 our  exports  will  reach  a  target  of
 Rs.  7,100  crores—a  gap  of  Rs.  4,000
 crores.  It  has  been  stated  that  this
 is  because  of  the  continuing  rise  in
 the  prices  of  petroleum  products.
 The  Annual  Report  says:

 “Imports  of  POL  during  1979-80
 were  19.1  million  tonnes,  valuec!
 at  Rs.  3023.52  crores  as  against
 18.7  million  tonnes  valued  at
 Rs.  1676.77  crores  in  1978-79.”

 We  have  increased  our  imports  by  1
 million  tonnes.  The  Report  says
 further:

 “Although  quantitatively  the  in-
 crease  was  only  5.3%,  the  rise
 in  terms  of  value  of  imports  was
 by  80.3%......

 ”

 It  has  been  stated  here  that  during
 the  first  half  of  1980-81,  imports  of
 POL  on  a  provisional  basis  were
 placed  at  11.1  million  tonnes  at  a
 cost  of  Rs.  2320.12  crores,  as  com-
 pared  to  99  million  tonnes  amounting,
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 to  Rs.  1220.61  crores  in  the  corres-
 ponding  half  of  the  previous  year.
 Thus,  the  increase  in  the  quantity  of
 imports  was  about  12%.

 Despite  the  fact  that  there  has
 been  a  continuing  rise  in  prices  of
 POL,  the  import  of  Petroleum
 products  has  also  increased;  and  we
 have  also  been  importing  other  critical
 items  like  fertilizers.  We  have  also
 been  importing  cement,  sugar,  edible
 oil,  steel  etc.  The  question  is:  If  our
 export  performance  is  not  in  a  position
 to  match  the  import  bill,  what  should
 we  do  ?  It  will  be  a  long  time  before
 we  could  catch  up  with  our  imports
 and  bridge  the  gulf  between  the
 imports  and  exports,  In  the  mean-
 time,  can’t  we  think  of  restricting  or
 even  stopping  the  import  of  some  of
 these  items?  It  has  been  observed
 in  “Economic  Surveyਂ  at  page  58:

 “The  growth  of  oil  demand  has
 to  be  contained  through  appro-

 द  P¥iate  pricing  of  oil  products.
 The  domestic  prices  must  reflect
 the  steadily  rising  cost  of  oil
 imports.”

 The  consumption  of  petroleum  pro-
 ducts  in  India,  I  feel,  can  be  restricted
 by  us.  During  the  War,  we  had  done
 so.  We  may  have  to  face  some  in-
 convenience,  but  it  is  nothing  during
 a  national  emergency.  Even  if  it
 means  some  inconvenience  to  people,
 we  should  not  mind  it,  keeping  in  view
 the  great  foreign  exhange  saving  that
 we  will  make,

 Therefore,  I  would  suggest  that
 there  should  be  a  dual  pricing  system

 for  petroleum  products—(1)  price  for
 rationed  stock  and  (2)  free  market
 price.  Whatever  we  produce  in  the
 country  should  be  rationed  and  dis-
 tributed  on  a  reasonable  basis  and
 should  be  sold  at  a  reasonable  price,
 whereas  whatever  we  import  should
 be  sold  in  a  free  market  and  at  a
 higher  price.  This  will  reduce  the
 consumption  leading  to  lesss  imports.
 I  seriously  suggest  to  the  hon.  Minister
 to  consider  this  point,  because  this  is
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 is  not  a  novel  idea  as  we  have  a  dual
 price  system  in  respect  of  sugar  and
 other  commodities.  Therefore,  if  we
 resort  to  this,  it  might  cause  some
 inconvenience  to  some  people,  but  the
 saving  in  foreign  exchange  will  go  to
 the  benefit  of  the  country  itself.

 My  friend  Shri  Chintamani  Pani-
 grahi  had  just  now  said  that  the
 Ministry  gives  subsidy  to  exporters.
 I  am  not  sure  about  the  figures.  It
 is  between  Rs.  400  crores  and  Rs.  625
 crores.  Besides,  it  also  gives  subsidy
 to  commercial  banks  and  the  financial
 institutions  to  compesate  for  conce-
 ssional  rate  of  interest  charged  from
 exporters.  But  is  spite  of  this  massive
 assistance,  the  exports  are  stagnating
 in  volume  and  increasing  only  margi-
 nally  in  value.  In  The  Times  of  India
 today,  there  is  an  article  on  the  subject
 wherein  Mr.  Khanna  had  referred
 to  the  massive  assistance  to  the  expor-
 ters  and  their  poor  performance  and
 has  quoted  from  the  Report.  of  the
 Comp  roller  and  Auditor  General  of
 India.  One  of  the  instances  has  just
 now  been  cited  by  Mr.  Panigrahi.
 Therefore,  my  submission  to  the  hon.
 Minister  is  that  a  time  has  come  when
 the  Government  should  have  a  re-

 appraisal  of  this  policy  of  subsidy
 because  we  have  been  giving  them
 subsidy  and  the  performance  of  these

 exporters  does  not  matchit:  and  the

 foreign  exhange  earned  by  some  of
 these  exporters  is  just  enough  or

 equal  to  the  amount  that  we  had

 paid  them  as  subsidy.

 The  Ministry  has  several  commo-
 dity  boards  and  corporations  under
 it.  My  friend  Mr.  Goyal  has  just
 now  referred  to  the  performance  of
 the  MMTC  and  had  suggested  that
 it  has  imported  more  than  exported.
 Same‘ts  the  case  with  other
 tions.  ।  would  particularly  submit
 to  the  Minister  that  it  is  necessary
 to  appoint  a  special  committee  to  go
 into  the  working  of  these  corpora-
 tions  and  boards  to  find  out  what  is
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 the  reason  for  their  poor  performance.
 Why  is  the  performance  not  satisfac-

 tory  ?  I  do  not  want  to  make  any
 kind  of  insinuation.  I  leave  it  to
 the  committee  to  be  appointed  to

 go  into  the  whole  question.

 I  would,  in  particular,  mention
 the  National  Textile  Corporation
 which  is  managing  114  textile  mills.
 It  is  unfortunate  that  it  has  been
 incurring  losses  all  these  years.  Even
 for  this  year,  a  small  amount  of  profit
 of  Rs.  1.30  crores  has  been  shown.
 But  this  is  because  of  a  boom  in
 textile.  But  in  the  Budget  for  1981-82
 a  provision  of  Rs.  14.74  crores  has
 been  made  to  meet  cash  losses  of  the
 mills.  On  the  one  hand,  it  has  been
 shown  that  NTC  has  made  a  profit,
 on  the  other  hand,  the  Budget  provi-
 des  for  Rs,  14.74  crores  to  meet  cash
 losses.  It  is  intriguing.  The  manage-
 ment  has  not  been  satisfactory,  it

 appears,  and  we  have  to  go  into  the
 whole  question  again  because  if  these
 mills  are  not  being  managed  satis-
 factorily,  what  happens  is  that  a
 doubt  arises  about  the  whole  nationa-
 lisation  policy.

 I  wanted  to  urge  the  nationalisation-
 of  jute  industry  where  the  jute  bar
 ons  have  been  making  profits,  and  the

 jute  growers  have  been  denied  of  their
 remunerative  prices.  When  we  were
 discussing  the  nationalisation  of  some
 jute  mills  here  I  made  this  submission
 to  the  Minister  then  for  nationalising
 Jute  Mills  and  would  again  say  that
 the  Jute  Mills  should  be  nationalised.
 With  regard  to  some  jute  mills  it  is
 alleged  that  they  have  not  carried
 out  their  obligations  for  exports,
 because  they  got  higher  prices  in
 the  domestic  market.  This  point  has
 to  be  taken  into  consideration.  I  would
 like  the  Minister  to  see  that  the  mana-
 gement  is  streamlined  so  that  no
 argument  is  advanced  against  nationa-
 lised  mills  and  people  should  not  feel
 that  nationalsed  industries  are  not
 working  atisfaitorily.
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 With  regard  to  the  Textile  policy,
 I  am  glad  that  the  pride  of  place,
 as  the  Minister  claims,  has  been
 given  to  the  handloom  industry.  We
 have  about  four  million  handlooms
 in  this  country  which  employ  about
 ten  million  people,  out  of  13  million
 people  employed  in  the  textile  indus-
 try.  The  handloom  industry  has
 been  suffering  and  it  has  been  lagging
 behind.  It  is  apprehended  in  many
 quarters,  that  the  obligation’  placed
 on  the  handloom  industry  may  not  be
 discharged.  I  would  like  to  say  that
 if  we  go  into  the  whole  question  we
 will  find  that  the  trouble  is  largely
 because  of  non-supply  and  non-
 availability  of  yarn  which  is  responsi-
 ble  for  the  bad  performance  or
 unsatisfactory  performance  of  the
 handloom  industry;  and  I  would
 make  a  submission  to  the  Minister
 that  the  N.T.C.  mills  may  be  asked
 to  reserve  the  surplus  yarn  for  the
 handloom  industry.

 AN  HON.  MEMBER ।  There  is
 no  surplus.

 SHRI  SATYENDRA  NARAYAN
 SINHA  :  No.  I  read  some  where  in
 the  newspapers  that  the  Minister  of

 State  for  Commerce  had  stated  that  the
 NTC  mills  have  been  asked  to  reserve
 the  lower  count  yarn  for  the  handloom
 industry.  I  want  to  know,  why
 only  lower  count  varn  should  be
 reserved.  Whatever  surplus  is  there
 in  the  textile  mills  should  be  reserved
 for  the  handloom  industry  so  as  to
 place  it  on  asound  footing,  if  you
 want  the  janata  cloth  or  the  controlled
 cloth  to  be  produced  by  the  handloom
 industry  the  industry  has  to  be  supplied  '
 yarn.  In  this  connection,  I  welcome
 the  step  taken  in  appointing  the
 National  Handloom  Development
 Corporation  to  take  care  of  the  needs
 of  the  handloom  industry.

 One  more  thing  I  would  like  to
 say  is  that  in  the  budget  there  is
 a  provision  for  increased  subsidy  for
 controlled  cloth.  A  sum  of  Rs.  76
 crores  has  been  provided  in  the
 Budget  for  1981-82.  Of  course,  it
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 is  a  welcome  step  because  it  is  intended
 for  the  poorer  sections  of  the  society,
 but  there  have  been  some  complaints
 that  this  does  not  reach  the  weaker
 sections.  I  would  submit  to  the
 Minister  that  an  inquiry  may  be  made
 into  the  large  number  of  complaints
 that  this  controlled  cloth  hearing
 subsidy  does  not  reach  the  poorer
 sections  for  whom  it  is  intended  and
 they  are  being  taken  by  the  middle-
 men.  So  this  has  to  be  enquired  into.
 In  the  end  I  say  that  the  Government
 is  quite  conscious  of  the  difficulties  in
 its  way.  They  are  trying  to  take
 the  necessary  steps  to  augment  ex-
 ports  and  to  reduce  the  trade  deficit.
 I  would  repeat  that  if  you  can  reduce
 the  imports  or  cut  down  the  consump-
 tion  of  petroleum  products,  if  you,
 take  the  necessary  steps  for  that,  I
 think  the  nation  will  be  behind  you.
 Even  if  it  means  inconvenience  to
 certain  affluent  sections  of  the  society,
 if  the  petroleum  products  are  subjected
 to  dual  pricing,  free  market  price
 being  higher,  we  can  cut  down  the
 consumption  of  petrol.  The  other
 day  the  Petroleum  Minister  said  that
 it  is  not  their  intention  to  do  so.  But
 in  other  countries,  we  are  finding
 that  they  are  taking  steps  to  curtail
 consumption  of  petrol.  Today  I
 read  in  newspapers  that  Tanzania
 has  taken  this  step.  They  have  res-
 tricted  the  sale  of  petrol  to  only  3  days.
 Even  sale  of  petrol  on  coupons  has
 been  stopped  on  other  days.  I  once

 again  beg  of  the  Minister  to  consider

 this  suggestion  seriously  and  take

 necessary  steps  to  cut  down  the  con-

 sumption  of  petrol.

 I  am  happy  that  in  the  agricultural
 sector,  we  are  looking  up.  We  have

 achieved  self-sufficiency  and  it  should

 be  possible  for  us  to  export  our  goods
 to  other  countries  and  increase  our

 foreign  exchange  earnings.  As  I  said

 earlier,  we  are  also  very  anxious  and

 it  is  not  by  way  of  criticism  that  we

 are  saying  that  the  trade  deficit  is
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 increasing.  It  is  a  matter  of  concern
 to  all  of  us.  Whatever  measures  you
 take,  you  can  expect  that  the  people
 of  this  country  will  support  you  in

 tiding  over  this  crisis.

 SHRI  B.  K.  NAIR  (Quilon)
 Sir,  :  am  very  happy  to  have  an

 opportunity  on  this  occasion  to  offer

 my  congratulations  to  the  Minister
 of  Commerce  and  the  team  of  experts
 working  under  him  for  the  very
 successful  efforts  made  so  far  and  the
 achievements  already  got.  This

 Ministry  is  performing  an  interme-

 diary  function.  It  is  dependent
 entirely  on  production  of  goods  in
 this  country  so  that  they  can  be  expor-
 ted.  It  also  depends  upon  foreign
 markets  and  foreign  buyers  for  import-
 ing  our  goods.  Nevertheless,  it  is

 performing  a  very  important  duty  in
 the  sense  that  our  nation  is  passing
 through  a  very  difficult  and  serious
 situation  in  regard  to  foreign  exchange
 resources  and  trade  balance.  So,

 taking  all  this  into  account,  I  feel
 that  the  Ministry  deserves  to  be  con-

 gratulated  for  the  efforts  so  far  made
 and  the  plans  already  drawn  up.

 The  gap  between  our  imports  and

 exports  has  been  widening  and  our
 foreign  exchange  reserves  are  coming
 down.  In  this  connection,  I  am

 happy  to  find  that  a  substantial  gap
 between  our  imports  and  exports  and
 the  deficit  in  the  Baiance  of  payment
 position  has  been  covered  by  our

 people  who  have  been  working  hard
 abroad.  Amoung  those  people  I  am

 happy  to  count  my  own  countrymen
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 from  Kerala  and  also  youngmen  from
 Haryana  and  Punjab)  The  substan-
 tial  contribution  they  have  made  is
 partly  wiping  out  this  gap  and  this
 is  commendable.  At  the  same  time,
 I  would  like  to  add  my  word  of
 appreciation  for  the  liberal  imports
 allowed  in  regard  to  crude  oil  and
 petroleum  products  by  USSR  and
 certain  other  countries.  Their  timely
 help  has  to  be  appreciated.  =

 I  belong  to  a  State  where  produc-
 tion  of  export  products  is  the  main
 occupation.  Our  farmers  do  not  pay
 -  much  attention  to  production  of
 foodgrain  crops.  Almost  all  of  them
 have  shifted  to  cash  crops.  In  regard
 to  exportable  items,  our  State  en-
 joys  a  very  high  position  Various  pro-
 blems  are  there  in  regard  to  various
 crops.  When  we  come  to  export  it,
 is  not  only  the  quantity  that  is  impor-
 tant  but  the  cost  also  is  important.
 In  this  connection  I  would  say  that
 many  of  the  products  that  are  exported
 to  the  Western  countries  especially  to
 European  countries  where  we  have
 got  a  market,  come  from  Madras
 and  Calcutta  ports.  If  a  good  por-
 tion  of  cargo  is  diverted  to  Cochin
 Port  we  can  save  a  lot  of  mileage  for
 the  ships  coming  around  Ceylon.  At
 the  same  time,  it  would  be  saving  a
 substantial  amount  of  money  by  way
 of  freight  if  we  could  expand  the
 facilities  at  the  Cochin  port  and  also
 minor  ports  like  Alleppy.

 The  other  day,  we  were  discussing
 about  congestion  at  Bombay  Port.
 But  why  not  expand  the  Cochin  port
 to  the  maximum  possible  extent  so
 that  congestion  at  Bombay  can  be
 avoided  ?  If  such  facilities  are  created
 at  Cochin,  then  good  can  be  brought
 from  central  areas  in  Madras  State
 there.  Another  factor  is  that  the
 Cochin-Madura  railway  line  should
 be  constructed.  It  will  provide  for
 transport  of  goods  to  Cochin.  Thus
 a  lot  of  foreign  exchange  that  we
 have  to  incur  by  way  of  road
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 transport  and  lorry  transport  can  be
 minimised.  It  is  much  more  expensive
 to  take  all  these  goods  to  Madras  than
 to  Cochin.  Even  though  it  may
 require  substantial  capital  expenditure
 for  the  construction  of  a  rawilay  line,
 it  will  certainly  be  a  net  saving  in  the
 long  run.

 In  view  of  the  high  cost  of  petro-
 leum  products  and  diesel  we  can  go
 in  for  electrification  of  railways  in
 Kerala,  Thefe  is  surplus  of  electricity
 and  a  lot  of  it  is  wasted  in  transmis-
 sion.  So,  with  some  additional  cost
 we  can  go  in  for  electrification  in
 Kerala.  That  way  we  will  save  a  lot
 of  foreign  exhange  by  saving  diesel.

 In  regard  to  the  policy  of  export,
 I  join  my  friends  who  have  already
 spoken.  There  is  acraze  for  exports
 by  offering  incentives,  subsidies,  etc.
 For  example,  a  provision  is  being
 made  for  expanding  the  capacity  and
 for  legalising  the  additional  capacity
 already  created  and  for  putting  up
 new  export  oriented  units.  Suppose,
 something  happens  and  after  some
 time  a  situation  may  arise  that  the
 exports  may  not  be  possible  due  to
 extraneous  reasons,  what  would  be
 the  position  of  the  additional  capacity
 created  ?  Or  it  may  happen  that
 there  may  not  be  a  demand  outside.
 As  a  consequence  of  that,  will  the
 added  capacity,  remain  idle  or
 will  be  absorbed  or  _  legalised?
 That  will  have  to  be  carefully  exmain-
 ed.

 About  rubber  products,  we,  in
 Kerala,  produce  about  90  per  cent
 of  the  rubber  in  the  country.  At  the
 same  time,  thousands  of  tonnes  of
 rubber  is  being  imported,  which  is
 not  advisable.  There  is  ample  scope
 for  increasing  and  expanding  the
 production  of  rubber  in  the  country.
 I  have  addressed  the  Planning  Com-
 mission  about  it  because  the  entire
 North  Eastern  Region  is  ideal  for  the
 production  of  rubber.  Tea,  rubber
 and  cardamom  require  the  same  type
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 of  land,  moisture  and  climatic  condi-
 tions.  So,  if  we  could  only  have
 extension  of  rubber  cultivation  in
 the  north-eastern  areas,  tens  of
 thousands  of  acres  can  be  brought
 under  cultivation,  which  will  inciden-
 tally  also  prevent  soil  erosion.  New
 people  are  not  living  in  that  area.
 If  we  bring  that  land  under  rubber
 cultivation,  we  can  provide  employ-
 men?  to  thousands  of  people,  we  can
 settle  people  there,  particulary  the
 exeservicemen  for  whom  you  could
 not  provide  opportunity  elsewhere,
 this  area  can  be  colonised  by  ex-
 servicemen,  and  that  may  also  prove
 to  be  an  alternative  source  of  defence
 for  the  outer  periphery  of  the  boarder
 States.

 The  production  of  rubber  has
 been  improving  very  fast.  The  hon.
 Minister  has  also  referred  to  it  the
 other  day  while  participating  in  the
 Silver  Jubilee  Celebration  of  the
 Rubber  Research  Institute.  At  that
 time,  I  had  personally  taken  up  with
 him  the  question  of  the  payment  of
 bonus  to  the  employees  of  the  Rubber
 Board.  He  has  committed,  though
 not  formally,  that  he  will  try  to  make
 the  payment  in  November.  Four
 months  have  passed  and  I  think  the
 consideration  stage  is  over  and  now  is
 the  time  for  action.  I  earnestly
 hope  that  the  Minister  willbe  able  to
 make  some  sort  of  assurance  about  the
 actual  payment  of  the  money  to
 these  employees,  we  have  been  doing
 an  excellent  job.  I  would  say  that
 the  Rubber  Board  is  one  of  the  top
 institutions  in  the  country  in  regard
 to  research  and  development,  as
 compared  to  other  Commodity
 Boards.  So.  they  deserve  all  encour-
 agement  and  support.  They  have
 been  clamouring  for  bonus  for  a  long
 time  and  I  hope  it  will  be  paid.

 Then  I  come  to  the  Cardamom
 Board.  There  was  a  time  when  the
 entire  production  of  cardamom  was
 only  1,500  tonnes,  because  it  was
 suffering  from  a  particular  disease.
 Now  the  position  has  very  much  im-
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 proved.  Last  year  the  production
 reached  the  peak  figure  of  4,500
 tonnes,  and  a  large  part  of  it  is  entirely
 due  to  the  effort  of  the  knowledgable,
 hard-working  and  intelligent  far-
 mers,  who  have  taken  up  this  job  of
 expanding  the  cardamom  cultivation.

 With  the  expansion  of  production
 of  rubber  in  the  northern-eastern  part
 of  the  country,  I  would  even  envisage
 a  time  when  the  flag  of  the  Rubber
 Board  will  be  flying  in  Delhi.  The
 demand  and  production  of  rubber  is
 expanding  and  it  can  be  made  an  all.
 India  crop,  in  which  case  the  office
 of  the  Rubber  Board  will  be  shifted
 to  Delhi  and  its  flag  can  as  well  fly
 in  Delhi,  because  it  is  a  crop  very
 much  needed,  and  we  have  been
 encouraging  it.  Today  the  price  of
 rubber  is  Rs.  14  a  kilo  and  with  su-
 fficient  encouragement  and  develop-
 ment,  its  production  can  be  expanded
 still  further  and  it  can  provide  a  means
 of  livelihood  for  tens  of  thousands  of
 people.

 Then  I  come  to  tea,  which  is
 now  in  a  dwindling  stage  in  our
 State.  Many  of  the  tea  estates  are
 on  the  verge  of  closure,  because  they
 cannot  meet  the  rising  expenses,
 They  cannot  pay  even  the  weekly
 cash  to  the  workers,  because  they  are
 so  much  hard  up,  particularly  in  our
 State  as  they  have  recently  gone  in  for
 a  high  wage  settlement.  The  emp-
 loyers  say  that  they  cannot  stand
 the  pressure  of  increasing  costs  and  they
 are  on  the  verge  of  closure.  This
 question  has  to  be  examined  in  detail
 because  tea  enjoys  a  very  high  posi-
 tion  among  the  commodities  exported.
 1  hope  the  hon.  Minister  will  go  into
 this  question.

 Coming  to  cashew,  it  is  making
 a  lot  of  noise,  as  always.  because  the
 growers  of  our  State....

 SHRI  M.  RAM  GOPAL
 REDDY  :  It  is  very  tasty.

 SHRI  B.  K.  NAIR  :  But  it  is
 beyond  the  reach  of  many  people,
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 because  most  of  it  is  exported  to
 America  and  Russia.  In  Kerala,
 because  the  ruling  party  does  not  give
 enough  encouragement,lakhs  of  people
 in  the  cashew  industry  are  unemploy-
 ed.  There  are  about  250  factories.

 Why  should  we  import  cashew  from
 Africa?  That  question  is  pere-
 nnially  asked.  Even  this  year  the
 first  shot  has  already  been  fired  by
 Shri  Kodiyan,  by  raising  the  question
 of  import  of  cashew,  under  rule  377.
 In  Kerala  we  produce  1.1  lakh  tonnes
 of  cashew.  The  Government  has
 a  huge  machinery.  Hundreds  of  coop-
 cratives  are  there,  which  are  control-
 led  by  men  belonging  to  a  particular
 party.  What  do  they  do  ?  They
 are  not  able  to  give  a  remunerative

 price  to  the  producers.  What  is  the
 result  ?  This  year  more  than  50
 per  cent  of  the  cashew  produce  in
 Kerala  has  gone  out  of  the  borders
 of  the  State.

 PROF.  ए.  J.  KURIEN  (Ma-
 velikara)  :  So  what  ?  What  is  the
 harm  ?

 SHRI  8.  K.  NAIR  :  Look  at  the
 Government.  What  happened  ?  The
 Government  has  all  the  machinery
 and  all  the  inducements,  but  they
 are  not  in  a  position  to  procure  gthe
 entire  cashew  production.  Whether
 it  is  in  the  case  of  cashew  or  anything,
 the  reason  is  thaਂ  they  are  not  earnest
 in  achieving  this  objective.  Because
 of  that  they  do  not  pay  remunerative
 price  to  the  cashew  growers.  The
 ‘Yamil  Nadu  factory  owners  are  pre-
 pared  to  pay  Rs.  12  to  Rs.  14  a  kilo
 and  the  Kerala  Government  says  that
 they  would  pay  Rs.  7.50  a  kilo  to  the
 grower.  The  Kerala  State  Govern-
 ment  says  that  they  are  very  anxious
 to  provide  employment  to  the  people.
 What  happens  is  that  inKerala  the  cost
 of  processing  one  quintal  of  cashew
 is  Rs.  1,250  whereas  in  Tamil  Nadu  it
 comes  to  Rs.  250  and  in  Karnataka
 at  comes  to  Rs.  450.  So,  you  cannot
 fill  a  tub  carrying  water  in  a  leaky
 bucket.  The  entire  thing  will  go  out
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 of  the  country  You  cannot  hold  it.
 All  the  Ministers  in  Kerala  and  all
 their  party  men  cannot  prevent
 cashew  being  taken  out  of  the  country.

 AN  HON:  MEMBER  :  Smug-
 gling  ?

 SHRI  8.  K.  NAIR  :  If  I  can  go
 further,I  would  उ  ay  that  the  coopera-
 tives  are  helping  the  smugglers.  Most
 of  them  are  very  corrupt  because  it  is
 their  monopoly  for  1o—r5  years.
 The  authorities  in  Kerala  are  interest-
 ed  in  a  certain  party  and  they  are

 aiding  the  smugglers  and  they  are

 smuggling  cashew  during  the  night.
 So,  I  would  suggest  that  if  only  they
 go  in  for  remunerative  prices  for  the

 growers,  they  can  prevent  smuggling.
 Look  at  jute  or  cotton  or  tobacco.
 What  do  we  do  ?  We  are  more  in-
 terested  in  safeguarding  the  growers.
 We  are  not  carried  away  by  any  other
 slogan.  We  want  to  ensure  remune-
 rative  price  to  be  given  to  the  cashew
 growers.  What  happens  to  coconut
 husk  ?  There  also  they  are  not  pre-
 pared  to  pay  remunerative  price  to
 the  growers.  So,  the  State  is  just
 conniving  with  the  smugglers.  They
 want  the  Centre  to  import  cashew
 from  Kenya.  Look’at  the  case  of  spirit.
 Rectified  spirit  was  available  in
 abundance  in  Tamil  Nadu  and  the
 Government  of  Kerala  wanted  it
 for  making  alcohol.  What  did  they
 do  ?  They  found  the  State  machi-
 nery  uscless.  The  Tamil  Nadu  Go-
 vernment  was  prepared  to  give  and
 the  Kerala  Government  was  anxious
 about  it,  but  at  the  same  time  they
 had to  entrust  the  import  of  rectified
 spirit  to  a  private  agency  because  the
 Government  agency  could  not  work
 properly.  That  is  an  admitted  fact.
 We  have  a  difficulty  in  getting  ca-
 shew  from  Kenya.  So  I  would  suggest
 to  the  hon.  Minister  to  lift  the  embargo
 on  the  import  from  traditional  sour-
 ces.  Let  the  Kerala  Government
 get  cashewnuts  from  Kenya.  The
 Cashewnut  Development  Corpora-
 tion  can  go  in  for  import  from  Kenya.
 Why  should  the  Cashew  Corporation
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 of  India  or  the  Commerce  Ministry
 take  the  blame  of  not  importing  ca-
 shew  from  Kenya  ?  Let  the  Kerala
 Government  or  the  Cashew  Deve-
 lopment  Corporation  get  it  from
 Kenya.

 MR.  CHAIRMAN :  Please  con-
 clude.

 SHRI  8.  K.  NAIR  :  Coir  ।
 merely  an  export  commodity  yet
 the  Coir  Board  functions  under  the
 Minis*ry  of  Industry.  It  does  not
 depend  upon  the  Government  for
 anything  beyond  export.  Why
 should  not  the  Coir  Board  be  under
 the  control  of  the  Commerce  Ministry ?
 They  are  export-oriented  jobs.
 Why  should  the  Commerce  Mi-
 nistry  not  take  it  up  ?  In  all  respects
 it  should  come  under  the  Ministry  of
 Commerce.

 Coir  Board  has  not  been  function-
 ing  for  more  than  a  year.  Lot  of
 coir  yarn  is  being  expor'ed.  Lot  of
 manufactured  goods  are  to  be  export-
 ed.  Commerce  Ministry  should  come
 into  the  picture  and  take  up  the  res-
 ponsibility.

 We  have  the  tendency  to  export
 raw  material.  I  fail  to  understand
 why  we  export  iron  ore  just  for  a  crore
 of  rupees.  It  is  not  a  replenisable
 commodity.

 Similarly,  for  coir  yarn  there  is

 growing  demand  for  manufactured
 goods  abroad.  Certain  co-opera-
 tives  are  dealing  in  yarn.  Coir
 manufacturers  are  not  getting  the

 yarn  needed  by  them.  Their  leaders
 of  the  Cooperatives  are  interested
 more  in  the  export  of  yarn.  The

 export  of  yarn  should  be  prohibited.
 Only  processed  goods  or  value  added

 goods  should  be  allowed  to  be  ex-

 ported.  That  should  be  a  part  of  our
 policy.

 There  are  some  other  points.
 But  due  to  non-availability  of  time
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 I  finish  by  saying  that  I  wish  the
 Ministry  well  and  under  the  dynamic
 leadership  of  our  Prime  Minister
 alone  this  country  can  prosper.  So,
 I  support  the  Demands  for  Grants.

 SHRI  KAMAL  NATH  (Chhi-
 ndwara)  I  rise  to  speak  on  a
 matter,  as  complex  as  commerce,
 but  as  I  heard  my  other  friends
 speak  with  many  generalities  and
 a  few  specifics,  I  concluded  that
 it  would  be  better  to  confine  myself
 largely  to  generalities.  Are  our
 exports  a  mere  extension  of  inland
 trading  or  is  it  a  means  for  dump-
 ing  surplus  domestic  production  ?
 What  is  the  necessity  of  exports  in
 our  national  context  ?  These  are
 some  of  the  points  I  will  endea-
 vour  to  make  Exports  are  necessary
 because  no  country  in  the  world
 can  produce  all  the  goods  that  are
 required  and  because  technological
 changes  require  cross  fertilisation  of
 ideas  and  production  methods  among
 the  nations  of  the  world.  Exports
 in  the  context  of  India  are  even
 more  necessary  as  we  cannot  re-
 concile  our  sense  of  honour  with
 the  encumbrance  of  foreign  debts.
 Our  export  drive  has  been  a  conti-
 nuous  process  since  independence  and
 a  part  of  our  struggle  for  economic
 independence.  It  is  only  through
 exports  that  we  can  pay  back  our
 foreign  loans  including  interest.
 Even  as  recently  as  1979-80,  we
 made  debt  service  payments  to  the
 tune  of  Rs.  884  crores.

 I  think,  it  would  be  over-sim-
 plification  of  issues  by  saying  that
 export  is  merely  a  way  of  earning
 foreign  exchange.  Today  time  has
 come  in  the  world  where  economic
 relations  between  two  countries
 cannot  be  looked  at  in  isolation
 of  political  relations  between
 nations.  It  is  my  firm  belief  that  it
 is  trade  between  two  countries
 which  leads  to  development  of
 economic  relations,  and  economic
 relations  play  a  great  part  in  develo-
 ing  as  well  as  changing  of  political
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 relations.  In  the  past,  it  was
 litical  relations  which  built  eco-

 nomic  relations  but  in  today’s
 world  and  for  this  there  are  many
 examples--political  relations  between
 nations  have  many  times  to  bow  to
 the  dictates  of  economic  relations.

 Looking  at  the  economically
 strong  nations  of  the  world,  we
 cannot  but  miss  an  important  factor.
 All  economically  strong  countries

 today  have  a  direct  link  with  the
 vitality  of  foreign  trade.  Recent  in-
 stances  reveal  even  more.  It  shows
 that  a  nation  need  not  be  a  great
 military  power  to  ensure  well-being
 for  its  citizens,  or  to  be  economi-

 cally  sound  and  stable.  We
 have  examples  like  Japan,
 Korea,  Malaysia,  Yugoslavia  and
 the  German  Democratic  Republic.
 All  these  are  aggres.ive—exporting
 nations  in  today’s  world  and  they
 all  enjoy  a  comfortable  growth
 rate  of  GNP  and  per  capita  income.

 Growth  of  export  leads  to  grea-
 ter  foreign  exchange  earning,  but
 if  our  greater  foreign  exchange

 are  to  be  frittered  away
 with  lack  of  restrained  import
 policy,  I  do  not  think  we  will  be
 able  to  do  much  to  cure  our
 trade  deficit.  This  year,  our  trade
 deficit  is  likely  to  be  Rs.  5000
 crores.  I  would  like  to  retrace  .in
 fact,  I  think,  I  would  be  doing
 justice  to  facts—and  take  the  last
 couple  of  years  as  to  how  our  trade
 deficit  came  about.

 Between  1970.0  and  1977,  our
 ts  rose  from  Rs.  1535  crores

 te  over  Rs.  3000  crores  in  1974-75
 and  stood  at  Rs.5146  crores  in  1976-
 77.  Let  us  not  forget  that  in  1976-77,
 our  country  for  the  first  time  since
 Independence  witnessed  a  small
 but  =  significant  trade  balance  of
 Rs.  72  crores  which  could  have  been
 &  tread-setter.  But  come  March
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 1977  and  come  the  Janata  Govern-
 ment,  the  surplus  balance  of  Rs.
 72  crores  in  1976-77  was  converted
 into  a  deficit  balance  of  Rs.  621
 crores  in  1977-78.  Despite  a  lot  of
 research  I  tried  to  do  in  this,  I
 could  not  understand  why  it  was
 so  in  1977-78  when  there  was  no
 out-of-line  increase  in  the  price  of

 etroleum  products  nor  was  the
 international  infilation  rate  higher
 than  that  in  the  preceding  year,
 it  was  not  substantially  higher  but
 it  was  only  marginally  ।  higher.
 Between  1975-76  and  1976-77  the
 rate  of  growth  of  exports  was  38.6
 per  cent  whereas  in  1977-78,  the
 rate  of  growth  of  exports  was  only
 9  per  cent,  but,  on  the  other  hand,
 our  imports  rose  by  ro  per  cent.

 I  would  like  to  cite  an  example
 here  and  that  is  concerning  edible
 oil  imports.  This  perhaps  could
 go  down  in  the  annals  of  economic
 history.  In  1975-76,  our  edible
 oil  imports  were  to  the  tune  of
 Rs.  17  crores  whereas,  in  1977-78,
 our  imports  were  of  Rs.  738  crores.
 Similarly,  let  us  take  the  case  of
 steel.  We  were  net  exporters  of  steel
 and  in  the  subsequent  year,  we
 became  net  importers  of  steel.
 In  1978-79,  imports  knew  no  bounds,
 galloping  at  the  rate  of  28  per  cent,
 and  the  trade  deficit  also  rose  to
 Rs.  1,062  crores.  These  are  statistics;
 these  are  not  manufactured  figures,
 These  are  not  my  opinions.  These
 are  hard  cold  statistics.  Unfor-
 tunately,  the  Janata-Lok  Dal
 Governments  were  exporting  to
 and  importing  from  their  groups
 and  caucuses.  Our  exports  were
 getting  stagnated  and  our  imports
 were  steadily  mounting  up.

 Export  promotion  and  import
 substitution  are  an  exercise  which
 calls  for  a  long-term  policy.  It  is
 like  a  surgical  operation  or  like
 playing  a  symphony  which  you
 cannot  interrupt  in  the  middle,
 It  is  a  strategy,  not  a_  tactic,
 It  cannot  be  subjected  to  ad  hor
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 conveniences,  It  is  only  since  the
 middle  of  last  year  that  the  broken
 cords  of  policy  are  again  being
 tied  together  and  a  comprehensive
 policy  is  being  evolved.  The  task
 before  us  is  not  easy.

 Here,  I  would  like  to  quote
 some  figures.  In  1958,  India
 exported  goods  worth  1222  million
 US  dollars  against  an  overall
 world  trade  of  108,600  million  US
 dollars.  In  other  words,  arithmeti-
 cally,  our  country  enjoyed  a  1.13
 per  cent  share  in  world  export  trade.
 But  last  year  the  same  share  shrank
 to  0.48  per  cent  and  even  this  share
 is  fast  eroding.  Even  if  the  country
 has  to  maintain  a  0.48  per  cent
 share  of  world  export  trade,  what
 are  we  to  do  ?  For  this,  I  think,
 we  have  to  aim  at  increasing  ex-
 ports  by  12  per  cent  per  annum
 and  that  means—I  have  worked  it
 out—we  have  to  get  new  export  orders,
 in  addition  to  what  we  are  getting,
 worth  Rs,  2.2  crores  per  day.  This
 we  have  to  do  after  considering
 inflationary  effects  which  are  taking
 place  all  over  the  world.

 This  is  an  uphill  task  but  I  am
 surc  my  esteemed  friend  the  hon,
 Commerce  Minister  is  making  some
 long-range  strategies  and  _  policies.
 We  are  the  only  country  in  the  world
 which  exports  engineers,  doctors,
 technicians,  down  to  manual  labour
 and  one  cannot  but  appreciate  the
 fact  that  foreign  exchange  remittances
 of  Indian  employees  who  are  working
 abroad  hit  a  plateau  of  about  Rs,
 1,000  crores  but  we  must  not
 rely  on  this  because  in  a  world
 of  changing  technology,  specially  in
 the  oil-rich  countries,  I  am  sure  they
 will  be  evolving  more  labour-saving
 systems  and  more  labour-saving  tech-
 nologies.  I  think  the  best  slolution
 suitable  to  Indian  conditions  is  to
 lay  great  emphasis  on  project  exports
 because  project  exports  cover a  wide
 spectrum  of  Indian  know-how  and
 do-how.  In  project  exports,  we  ex-
 port  our  equipment,  we  export  our

 icians,  we  eXport  our  techno-
 logy  and  labour,  But,  there  has  been
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 an  anamolous  situation  in  this.  From
 the  figures  which  have  been  pre-
 sented  by  the  Government,  I  find
 that  figures  relating  to  remittances
 received  from  technicians,  from  engi-
 neers  and  from  labour  connected
 with  project  exports  are  not  charged
 to  export  earnings  account.  They
 are  treated  as  figures  from  invisible
 exports.  I  think  it  is  a  rather  ano-
 malous  position  and  I  would  appeal
 to  our  Commerce  Minister  to  remedy
 this  situation.  We  must  have  correct
 statistical  information  on  this  because
 when  any  remittance  arrived  at  or
 derived  from  export  ofequipment  and
 export  of  plant  and  machinery,  it
 should  be  charged  to  an  export
 account  and  not  to  invisible  earnings
 account.  While  there  is  no  doubt
 that  exports  have  to  be  encouraged,
 I  would  like  to  express  some  caution
 here.  We  would  like  to  export  but  not
 export  at  any  cost.  Our  country  needs
 exports.  There  is  no  doubt  about  it.
 We  must  not  and  cannot  have  an  ex-
 port  policy  which  is  against  the  basic
 concept  of  social  justice.  Exports
 must  arise  out  of  a  surplus  in  the
 supply  situation.  Put  even  then  we
 have  to  take  into  consideration  the
 increase  in  domsstic  demand,  We  must
 very  carefully  make  this  projection.
 We  must  ¢nsure  that  all  our  produc-
 tion  in  the  country  is  first  diverted  to
 our  people.  Our  surplus  production
 should  not  bypass  our  people,

 All  our  exports  are  for  the  people
 and  should  be  for  the  upliftment  of
 the  people.  A  complete  bias  towards
 export  promotion  policy  is,  in  my
 opinion,  not  only  bad  economics,
 but  we  have  also  had  a  bad  experi-
 ence  of  this  policy.  We  have
 seen  that  that  domestic  inflationary
 pressures  have  arisen  in  the  country.
 This  is  because  of  a  tremendously
 biased  export  policy.  So,  we
 have  to  arrive  at  a  balance  between  a
 rational  and  a  balanced  export
 policy  not  at  the  cost  of  the  people
 but  for  the  people,  not  bypassing
 the  people  but  for  creating  a
 surplus  situation  in  our  production.

 On  the  import  side,  we  have  an
 extremely  dismal  picture.  It  is  here
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 that  I  would  suggest  dramatic
 control.  The  purpose  of  imports  is
 to  add  muscle  to  our  economy  but
 a  large  part—and  I  am  using  the
 words  ‘a  large  part’—  of  our  exports
 do  not  add  muscle  to  our  economy
 but  add  fat  to  our  economy.

 Even  if  we  take  the  three  Fs,  food,
 fuel  and  fertilisers,  it  can  be  seen
 that  in  regard  to  fuel,  we  can
 develop  alternative  sources  of  fuel.
 I  am  _  happy  in  this  year’s
 Budget  there  are  incentives,  there
 are  measures  for  encouraging  alter-
 native  energy  sources.  The  three
 Fs  consume  69%  of  our  import  bill
 but  I  feel  here  there  is  still  possibility,
 there  is  still  scope,  for  conservation.

 The  Government  has_  recently
 decided  to  set  up  a  EXIM-Bank.
 EXIM-Bank  means  the  Export
 Import  Bank.  It  was  announced
 that  this  EXIM-Bank  is  an  agency,
 is  a  Bank,  being  set  up  to  stimu-
 late  exports.  I  would  request  our
 hon.  Commerce  Minister  to  assure
 the  House  that  this  EXIM-Bank  ।

 going  to  stimulate  exports  and  not
 imports.  Why  should  it  be  called
 EXIM-Bank?  Why  cannot  it  be
 called  the  National  Export  Bank?
 Let  there  be  no  ambiguity  in  this  so
 I  would  suggest  that  this  EXIM-
 Bank  be  called  the  National  Export
 Bank.  Then  only  the  real  inten-
 tion  which  has  been  stated  on  the
 floor  of  this  House  and  which  we
 have  read  in  the  press  will  be  re-
 vealed.

 The  trade  deficit  problem  has  to
 be  met  with  massive  import  substi-
 tution  programmes,  and  we  have  to
 aim  at  a  policy  of  curbing  all
 non-essential  imports  and  restruc-
 turing  our  domestic  output  so  that
 our  exports  increase  and  our  imports
 are  curtailed.  I  would  again  come
 back  to  edible  oil.  We  can  have  a
 massive  import  substitution  pro-
 gramme  for  edible  oil.  This  also
 has  a  rural  aspect  because  all  indus-
 tries  which  will  come  up  for  import
 substitution  programme  would  be
 jn  rural  areas.  So,  it  has  a  rural

 development  strategy  also.
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 Another  aspect  in  our  balance  of
 trade  position  is  that  inflation  —
 and  this  is  a  very  vital  point—has
 taken  away  most  of  the  credit  of
 exports  since  our  quantum  of  exports
 is  not  rising.  |  Monetarily,  our
 exports  may  be  rising.  But  is  the
 quantum  of  exports  rising  ?  We
 have  to  remember  that  prices  are
 rising  fast  in  countries  from  where
 we  are  importing.  But  it  is  not
 necessary  that  the  pricesare  also  rising
 fast  in  those  countries  to  which
 we  are  exporting.  Consequently,
 we  are  continuously  paying  higher
 for  imports  and  are  receiving  lower
 for  exports.

 We  have  also  to  break  many  of
 our  psychological  barriers  in  exports
 and  imports.  In  this,  I  would
 speciafically  refer  to  one  thing.  We
 have  this  institution  which  we
 have  continued  for  the  last  30
 years—the  Office  of  the  Chief  Contro-
 ller  of  Imports  and  Exports.  We  have
 talked  about  export  promotion,  but
 we  have  the  ‘Chief  Controller  of
 Exports’  !  Why  can’t  his  name  be
 changed  ?  Why  can’t  we  have  an
 independent  Department  called  the
 Office  of  the  ‘Chief  Promotor  of
 Exports’  ?  Why  can’t  we  have  a
 ‘Chief  Restrictor  of  Imports’  ?
 These  are  the  psychological  barriers
 which  are  coming  in  our  way.  We
 are  terming  a  very  important  office
 in  our  Government,calling  him,
 the  Chief  Controller  of  Impports
 and  Exports  ।  I  would  appeal  to
 the  hon.  Commerce  Minister  to
 consider  renaming  the  office  of  the
 CCIE  and  calling  him  as  the  Chief
 Promotor  of  Exports.

 Similarly,  our  two  Corporations,
 the  STC  and  the  MMTC,  have,  I
 think,  outlived  their  necessity.  The
 STC  was  set  up  to  do  trade  with
 the  rupee-trading  countries,  and  the  ,
 MMTC  was  set  up  to  deal  with
 mineral  exports  and  ore  exports.
 The  situation  has  changed  now.
 I  would  suggest  disbanding  of  the
 STC  and  the  MMTC  and  formation
 of  two  distinct  Corporations,  one

 1
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 to  be  called  the  State  Export  Cor-

 poration  for  exports  and  the  other
 to  be  called  the  State  Import
 Corporation  for  our  imports,  for

 canalising  the  imports.  It  is  by  divi-

 ding  our  expertise  in  imports
 and  exports  that  we  will
 be  able  to  buy  the  best  and  the

 cheapest.  The  State  Export  Cor-

 poration  can  and  must  act  as  the

 export  house  for  the  small  scale
 sector,  for  the  tiny  sector  and  for
 the  cottage  sector  which  have  a
 lot  of  expertise  and  which  have  been
 manufacturing  products  sometimes
 of  international  standards.  We  have
 a  large  reservoir  of  skill  in  our
 countryside;  we  have  a  lot  of  small
 technology  in  our  countryside.  The
 State  Export  Corporation  could
 act  as  the  export  house  for  the  small
 scale  sector,  for  the  tiny  sector
 for  the  cottage  sector—and  in  market
 research  facilities  and  in  providing
 the  marketing  infrastructure  be-
 cause  the  small  scale  sector,  the
 cottage  sector  and  the  _  tiny
 sector  cannot  have  such  elaborate
 marketing  operation  or  market-
 ing  infrastructure,  they  cannot
 have  fancy  telex  operation  etc.

 The  State  Import  Corporation
 should  import,  obviously,  only  the
 basic  necessities  of  the  country
 other  than  defence  requirements.  To-
 day  we  have  both  the  STC  and  the
 MMTC,  importing  and  _  exporting
 sometimes  to  the  same  customers
 and  generally  to  the  same  countries.
 This,  I  think,  is  a  very  ridiculous

 situation.
 This  year,  our  exports  will  reach

 a  figure  of  Rs.  7,500  crores  and  for
 this,  I  applaud  the  Commerce  Minis-
 ter.  In  the  beginning  of  the  year
 it  never  appeared  that  we  could
 even  reach  the  7,000  crore  mark,
 it  appeared  that  we  would
 reach  only  6,500  crores  mark.  But
 looking  at  the  statistics,  looking
 at  the  trend,  Iam  sure  that  the

 export  figure  will  reach  the  7,500
 crore  mark  and  our  imports  will  be
 Rs,  12,500  crores,  leaving  a  rough
 deficit  of  about  Rs.  5,000  crores.  The
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 task  before  us  is  to  step  up  our  efforts,
 both  individually  and  collectively;  we
 have  to  raise  the  production,  we
 have  to  raise  our  gross  national
 product.  It  is  only  by  increasing
 our  gross  na@’ional  product,  it  is
 only  by  increasing  our  production,
 that  we  can  raise  our  exports.

 PROF.  P.  J.  KURIEN
 (Mavelikara)  :  Mr.  Chairman,
 Sir,  much  has  already  been  said
 and  many  of  the  hon.  Members
 have  dealt  with  in  detail.  So,  I  am
 not  going  into  the  details  and  like  my
 friend,  Shri  Kamal  Nath,  would
 confine  myself  to  general  points.

 But,  Sir,  I  must  disagree  with  him
 when  he  says  that  export  means
 surplus  export,  namely,  what-
 ever  we  have  surplus  we  have  to
 export.  If  that  is  the  policy  I  do  not
 think  we  can  survive  because  by  the
 time  you  have  surplus  in  many  com-
 modities  you  may  lose  the  market.
 To  maintain  our  traditional  market
 even  if  there  is  no  surplus  we  may  have
 to  export.

 Sir,  everybody  is  talking  about
 imports  and  exports  but  in  my  opini-
 on  the  total  amount  of  export  and  our
 defecit  balance  depends  not  on  the
 performance  of  the  commerce  Minis-
 try  alone.  It  actually  depends  on  the
 performance  of  many  other  Minis-
 tries,  viz.,  Agriculture  Méinistry,
 Industries  Ministry,  Energy  Ministry,
 etc.  It  is  alarming  that  our  import  bill
 is  increasing  year  by  year.  Hon.
 Member,  Shri  Kamal  Nath,  was
 saying  that  our  export  is  increasing.
 There  is  no  point  in  increasing  the
 total  export.We  should  be  alarmed
 at  the  gap  between  the  import  and
 export  which  is  increasing  every  year.
 That  is  to  be  seriously  viewed  and
 solutions  are  to  be  found  out.  I  am
 sure  that  Commerce  Ministry  is
 having  an  efficient  and  able  Minis-
 ter.  Of  course,  inspite  of  my  being  on
 the  opposition  I  am  prepared  to
 accept  the  reality  but  why  are  we
 lacking  in  export.  Shri  Kamal  Nath
 was  blaming  the  previous  regime.
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 May  be  to  a  cretain  extent  it  is  true.
 But  I  want  to  blame  the  whole
 Government  including  the  other  Minis-
 tries  because  Commerce  Ministry  can-
 not  perform  independently.  How  can

 you  export  unless  you  produce—
 whether  surplus  or  otherwise  ?
 So,  basically  if  you  want  to  increase
 export  then  you  should  increase

 production  not  only  in  the  industrial
 sector  but  also  in  the  agriculture
 sector.  When  I  say  production  I
 would  like  to  emphasise  export-orien-
 ted  production.  But  unfortunately
 in  our  country  there  is  not  sufficient
 infra-structure  even  now  to  promote
 production.  Our  infra-structural  con-
 straints  are  standing  in  the  way  of

 production.
 16.00  hours

 So,  if  we  want  to  improve  the
 exports,  bring  down  the  import  bill
 and  have  better  performance  of  the
 Commerce  Ministry,  then  the  In-
 dustries  Ministry,  the  Agriculture
 Ministry  and  the  Energy  Ministry,
 all  have  to  improve  their  individual
 performance  and  work  in  a_  better
 coordinated  way.  I  say  this  because
 all  these  things  are  correlated.  There
 is  no  point  in  saying,  we  will  improve
 our  exports  by  some  legislation  or
 by  some  control  or  this  or  that,
 which  the  Commerce  Ministry  is
 saying.  By  all  these  methods  your
 exports  cannot  be  increased  basically.
 For  these  things,  we  should  first
 identify  what  are  the  commodities
 which  we  can  export.  First  we
 should  identify  them  in  proper
 way.  Sir,  ours  is  an  Agricultural
 country.  I  charge  this  Government,
 and  this  charge  applies  in  a  larger
 measure  to  the  Janata  Government
 also.  There  has  been  no  long-term
 policy  undertaken  by  the  Govern-
 ment  in  respect  of  our  exports.  You
 are  planning  for  this  year.  You  are
 not  planning  for  a  long  number  of
 years  ;  you  are  not  having a  long-
 term  policy.  Ours  is  an  agricultural
 country  and  nobody  here  will  dis-
 pute  the  importance  of  export.
 You  export  and  survive;  you
 Import  and  perish.  In  other
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 words,  the  slogan  is  :  ‘Import
 and  Perish;  export  and  Survive’.
 That  is  what  one  can  say  about  it.
 We  should  first  identify  what  are
 these  agricultural  commodities  which
 can  be  exported.  We  should  have
 a  proper  long  terms  policy  for  in-

 creasing  our  production  of  those
 commodities,  But  unfortunately,  tha’
 has  not  been  done.  I  have  heard
 Mr.  Kamal  Nath  mention  about
 this  point.  If  there  is  surplus,  we
 will  export  such  things,  But  there
 is  no  special  efforts  made  to  produce
 such  commodities  more  and  more,
 which  can  be  exported  and  foreign
 exchange  earned.  I  can  quote  a
 number  of  instances.  I  do  not  know
 whether  I  have  got  the  time  for  it.
 I  will  quote  one  example.  My
 friend  Mr.  B.K.  Nair  spoke  about
 cashew  cultivation.  I  am  _  not
 bringing  in  any  controversy  about
 that.  But  what  I  wish  to  say  is  this.
 Everybody  knows  that  we  are  earn-
 ing  foreign  exchange  by  exporting
 cashew  kernel,  but,  unfortuntely,
 we  are  not  having  sufficient  raw
 cashew  in  the  country  itself.  Then
 there  was  some  controversy  about
 the  import  and  all  that,  but  I  am
 at  present  not  going  into  that.  It
 is  not  specifically  in  this  year  only
 that  we  know  that  cashew  can  be
 exported,  and  foreign  exchange  can
 be  carned.  This  thing  has  come
 down  to  us  ever  since  our  inde-
 pendence.  We  are  exporting  our
 cashew  kernel  and  earning  foreign
 exchange.  But  we  have  not  so  far
 tried  to  produce  enough  cashew  in
 the  country,  so  that  we  can  earn
 more  of  foreign  Exchange.  I  am
 sure  that  in  Kerala,  Tamil  Nadu
 Karnataka  and  Andhra  Pradesh,
 cashew  can  be  planted  in  a  big
 way.  But  these  are  all  left  to  the
 State  Governments  and  the  States
 go  in  for  paddy  cultivation  or  some
 other  cultivation.  My  point  is  this.
 Since  cashew  is  an  exportable
 item,  there  should  be  a  specific
 programme  drawn  up  by  _  the
 Central  Government.  There  should
 to  produce  enough  cashew  in  the
 be  a  specific  programme
 country.  I  think  such  a  thing  is
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 quite  possible.  But  I  am  sorry  to
 find  that  the  Government  of  India
 is  doing  nothing  in  this  direction.
 I  ask  you  :  why  cannot  you  have
 a  Cashew  Board  ?  Why  can’t  you
 set  up  a  Cashew  Board-on  the  same
 lines  as  the  Rubber  Board  or  the
 Cardamom  Board  ?

 SHRI  8.  K.  NAIR:  1  support
 you  there.

 PROF  P.  J.  KURIEN:  I  am  sure
 you  support  all  sensible  things.  I
 know  that.  You  should  sct  up
 such  a  Cashew  Board.  This  is  my
 request.  You  should  have  a  long-
 term  policy  to  produce  enough
 cashew  in  the  country.

 Of  course  the  Minister  of  Comm-
 erce  cannot  do  it  alone.  He  has  to
 take  up  with  the  other  Ministries,
 1  agree  there.  But  Ict  him  have  an
 objective  study  carried  out.  Let  him
 conduct  the  necessary  survey  whe-
 ther  we  can  establish  necessary
 plants  in  the  country  to  produce
 enough  cashew  that  we  can  export.
 I  am  sure  that  we  have  got  sucha
 potential.  I  know  that  in  this  country
 there  are  some  areas  where  the
 growers  can  cultivate  cashew  more
 profitably.  But  what  we  find  is  that
 some  of  theres  areas  are  being  used  for
 other  types  of  cultivation.  For
 example  in  Kerala,  if  you  plant
 and  cultivate  cashew  you  can  get
 more  income  than  cultivating  tapioca.
 But  thousands  of  acres  of  land  in
 Kerala  are  going  under  tapioca
 cultivation,  which,  of  course  is  a
 substitute  for  rice.  Why  should  they
 cultivate  tapioca!  If  the  government
 encourages  them,  they  will  cultivate
 cashew  and  we  will  have  enough
 cashewnuts,  and  we  can  export  it  and
 earn  foreign  exchange.  For  that  we
 require  a  long-term  policy  and
 coordination  of  Ministries.

 In  pepper  we  are  a  major  e¢x-
 porter?  What  is  being  done  to
 produce  more  pepper  You  may  say
 that  I  should  make  this  speech  in
 Agriculture  Ministry.  But  I  am
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 saying  all  this  so  that  we  should
 think  about  this.  The  Commerce
 Minister  howsoever  efficient  he  may
 be.  He  can  do  nothing  unless  there  is
 production.  So,  pepper  is  a  commo-
 dity  which  can  give  us  foreign
 exchange  and  it  should  be  interesting
 to  note  that  at  least  one-third  of  the
 total  areain  Kerala  can  be  utilised
 for  pepper  cultivation.  It  is  also
 profitable  for  the  growers.  But  the
 thing  is  that  there  is  no  encourage-
 ment  from  this  side.  As  Mr.  Kamal
 Nath  has  said  we  are  exporting  sur-
 plus,  but  what  is  the  effort  to  pro-
 duce  the  actual  surplus!

 Take  wheat  and  rice.  Rice  you
 can  grow  in  Andhra  Pradesh  and
 wheat  in  Punjab.  Similarly  thous-
 ands  and  thousands  of  acres  of
 land  in  Kerala  which  are  being
 wasted  by  growing  tapioca  can  be
 utilised  by  growing  rice.  That
 is  my  opinion.  The  policy
 should  be  changed  to  see  that  where
 you  can  produce  exportable  come
 modity,  encouragement  should  be
 given  to  produce  it.  Therefore,  my
 concrete  suggestion  to  the  Commerce
 Minister  is  that  he  should  take  up
 these  two  issues.  This  year  you  may
 not  be  able  to  produce  big  results,  but
 let  us  not  forget  the  long-term  aspect
 which  is  very  important.  We  should
 know  our  potentialities  for  the  pro-
 duction  of  exportable  commodities
 and  exploit  these  potentialities.
 This  country,  I  am  sure  can  have  a
 surplus  export  margine,  but  the  only
 thing  required  is  long-term  planning.
 Then  we  can  produce  four  times  or
 five  times  of  pepper  of  what  we  are
 producing  now.  This  country  can
 produce  cashew  double  of  its  total
 requirements,  but  we  are  not  doing
 that.  Iam  not  saying  you  should
 give  better  price,  but  you  should
 give  reasonable  price.  There  is  no
 doubt  about  that.

 So,  have  a  pepper  board  and
 cashew  board.  Take  up  _  this
 issue  with  the  other  Ministers.
 Conduct  an  objective  study  as  to
 what  is  the  total  amount  that  we  can
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 produce  within  the  next  five  years.
 Spend  more  money  on  that.  You
 will  get  the  returns  in  hundred  folds  as

 foreign  exchange.  Therefore,  revise  and
 recast  all  these  short-term  policy  of

 improving  the  exports.  You  cannot  ex-

 port  in  that  way.  I  have  quoted  only
 two  examples,  but  you  should  not  re-
 strict  yourself  to  that.  Throughout  the

 country  specific  studies  should  be
 made  as  to  what  are  the  commodities
 which  have  an  international  market
 and  which  have  a_  shortage;  and

 special  effort  should  be  made  as  we
 have  made  in  the  field  of  rubber.  We
 have  got  Rubber  Board  and  production
 increased  by  10  times  in  the  country.
 Now  we  are  more  or  less  self-sufficient
 in  rubber.  Of  course  even  that  you
 can  increase.

 I  support  the  point  made  by  Shri
 B.K.  Nair  why  should  we  export
 raw  materials?  It  is  very  bad  for  the

 country  that  after  33  years  we  are

 exporting  raw  materials.  If  we  ex-

 port  iron-ore  this  year,  you  may  be
 able  to  show  a  better  margine,  but
 that  is  deterimental.  Therefore  no
 raw-material  should  be  exported  from
 this  country.  Only  finished  products
 should  be  exported.  Even  in  Kerala
 I  was  told  that  700  tonnes  of  cocoa  was
 excess  last  month  with  the  Federation.
 The  whole  cocoa  was  exported.  I
 also  want  that  it  should  be  exported,
 But  why  should  we  export  cocoa
 beans.  We  should  be  able  to

 export  the  finished  products.  That
 will  earn  us  more  money  and

 give  us  more  employment.  So,  let  us
 not  export  raw  materials.  Even  if
 we  are  incurring  a  loss  for  the  time

 being  we  should  have  a  long-term
 master  plan  by  which  we  can  export
 only  the  finished  products.  That
 should  be  the  basic  policy  for  the

 country.
 In  industry,  of  course,  there  is

 already  incentive  for  that.  But  1  would
 like  to  make  some  specific  point.
 In  th:  electronics  industry,  1  am  not

 saying  that  you  are  not  giving  encour-

 agement.  I  am  sorry  I  should  have

 spoken  about  this  to  the  Industry
 Minister  and  the  Finance  Minister.
 But  itis  very  important.  Look  at
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 Japan.  How  that  country  has  flouri-
 shed!  Are  we  not  having  sufficient
 technical  know-how!  Our  own  sci-
 entists  are  going  abroad  and  working
 there  and  giving  them  all  this.
 We  are  exporting  scientists  and
 technologists  and  engineers.  It  is
 very  bad.  They  should  be  called
 back.  For  sometime  we  may  suffer,
 but  in  the  electronics  industry  we
 should  attempt  a_  breakthrough
 I  am  sure,  if  we  do  that,  our  import-
 export  margin  can  be  made  up  and
 we  can  have  exportables.  But  un-

 fortunately  you  are  gong  in  for  some

 big  industries,  where  you  will  have
 to  import  so  many  machineries  giving
 foreign  exchange  and  the  product
 may  not  be  labour  intensive  in  the
 country  and  finally  we  may  not  be
 in  a  better  position.  The  speciality
 of  electronics  is  that  it  is  job-orient-
 ed  and  it  is  export-oriented.  So,  all
 I  say  is  that  there  is  no  point  in  talk-
 ing  about  increasing  the  export  this
 way  or  that  way  unless  long-term
 master  plan  is  chalked  out  for  increas-
 ing  export.  For  that  there  should  be
 better  coordination  of  some  of  the
 Ministries.  Then  exportable  commo-
 dity  will  be  produced;  of  course,
 even  at  the  risk  of  internal  consump-
 tion,  we  will  have  to  adopt  that  po-
 policy.  What  I  am_  saying  is

 you  grow  more  rice  in  Andhra
 Pradesh  and  supply  to  Kerala;
 and  ask  the  Keralies  to  pro-
 duce  more  pepper  and  _  cashew.
 You  can  even  bring  a  legislation.  I
 will  welcome  even  that.  You  give
 more  concessions  to  Andhra  Pradesh
 to  produce  more  of  rice  and  ask
 Keralities  not  to  produce  rice  but  to

 produce  more  of  pepper  and  cashew.

 If  you  keep  this  as  the  national

 perspective,  you  will  find  that  this

 country  is  full  of  potentialities.  If
 we  lack  oil,  let  us  not  cry  over  it.
 We  can  beat  the  oil-producing  count-
 ries  by  re-casting  the  commodities
 that  we  produce,  and  having  an  ex-

 port-oriented  production  policy,  for
 a  long  period.  That  policy  should  be
 chalked  out.  That  is  the  only  solu-
 tion  to  the  problem  that  we  are  facing.
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 SHRI  CHANDRA  SHEKHAR
 SINGH  (Banka):  I  rise  to  support
 the  Demands  for  the  Ministry  of
 Commerce.  I  have  no  doubt  that
 the  Government  and  the  Minister  of
 Commerce  known  for  his  ability  hard
 work  and  dedication  to  his  purpose,
 are  trying  to  make  the  best  of  a  very
 difficult  situation  in  respect  of  foreign
 trade,

 All  our  friends  have  referred  to
 the  widening  gap  between  exports
 and  imports.  In  fact,  since  1976-77
 the  trade  balance  is  steadily  worsen  ing.
 This  year,  the  gap  is  likely  to  be  of
 the  order  of  Rs.  4200  crores—which
 is  a  matter  of  deep  and  serious  con-
 cern  to  all  of  us.

 I  would  not  like  to  take  the  time
 of  the  House  in  giving  export-import
 figures.  But  the  situation,  as  has
 been  referred  to  by  all  the  participants
 in  this  discussion,  clearly  points  to  the
 difficult  situation  that  our  country  is
 facing.  What  are  the  prospects  for
 whe  future?  The  World  Bank  Report
 for  1980  presents  the  international
 scenario  with  all  the  relevant  details.
 The  growth  rate  in  all  the  industrial ।
 ized  countries  has  been  sluggish;  and
 they  are  resorting  to  a  series  of  protec-
 tionist  measures  to  meet  the  reces-
 sionary  -trends  in  their  respective
 countries,  These  trends  are  not  likely
 to  be  reversed  in  the  near  future.  The
 Brandt  Commission  has  brought  the
 realities  into  focus.  But  there  is
 hardly  any  perception  of  the  shared
 mutual  interests,  by  the  developed
 countries.  In  spite  of  so  many  dia-
 logues,  conferences  and  seminars,  the
 situation  is  not  moving  forward  in
 any  positive  direction.  The  balance
 of  trade  is  steadily  moving  against
 the  developing  countries.  The
 balance,  for  oil-importing  developing
 countries  was  only  $6.2  billion  in
 1972-73.  It  has  reached  $63°3
 billion  in  1980.  The  developing
 countries  had  to  live  with  this  situation,
 and  plan  their  strategy  on  terms  of

 equality  with  the  developed  countries.
 An  equally  important  thing  is  that  the
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 structural  and  institutional  changes,
 with  a  different  set  of  priorities  must
 be  made  within  the  developing
 countries  themselves,  in  order  to
 induce  a  situation  of  sustained  growth
 and  development.  The  developing
 countries  are  rich  in  physical  resources,
 in  human_resources.  but  they
 have  to  take  positive  steps  to  remove
 the  institutional  hurdles  in  order  to
 enter  an  era  of  hope  in  the  future.
 I  am  firmly  of  the  opinion  that  unless
 we  devise  certain  new  systems,  we
 would  not  be  able  to  plan  a  strategy
 properly  in  the  future.  We  have  to
 build  up  a  stable  domestic  demand
 also  to  make  full  use  of  our  human
 resources  in  order  to  take  the  entire
 economy  to  a  new  level.

 We  are  faced  with  a  situation
 where  the  “locomotive  effectਂ  of
 developed  countries  is  losing  momen-
 tum  and  also  production  constraints
 and  unavoidable  inflationary  pressures
 are  very  much  in  evidence  in  our
 economy.  Imports  are  rising  mainly
 because  of  the—as  my  friends  had
 referred—rising  prices  of  petroleum
 products,  fertilisers  and  machinery.
 The  hon.  member  Shri  Satyendra
 Narayan  Sinha  had  rightly  mentioned
 that  we  have  to  take  effective  steps
 to  conserve  energy  wherever  it  is
 possible  and  as  far  as  it  is  practicable.
 I  fully  endorse  his  views.  Even  to-
 day’s  Business  Standard  refers  to  the
 National  Productivity  Council’s  study
 report  where  it  has  been  made  out
 that  the  wasteful  uses  of  energy  are
 rampant  in  a  situation  where  we  are
 facing  an  inflationary  pressure  mainly
 because  of  the  rising  prices  of  petro-
 leum  product.  We  must  have  an
 effective  realistic  energy  policy.  It
 is  there  and  it  is  being  implemented,
 but  greater  vigilance,  greater  care
 has  to  be  taken  that  it  is  vigorously
 pursued  and  implemented.

 We  find,  therefore,  that  the  foreign
 exchange  resources  are  getting  depleted
 to  finance  ourimport.  In  spite  of
 what  I  have  said,  there  is  a  very
 little  scope  for  reducing  the  import  of
 petroleum  product  because,  as  it  is,
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 wearc  0118  very  low  level  of  consump-
 tion  of  petroleum  product  in  the  entire
 world;  and  we  have  to  import  petro-
 leum  product  and  also  critical  equip-
 ments  in  the  future.  1e  cannot
 avoid  it.  So,  we  have  to  face  this
 situation  properly  and  vigorously.

 The  pace  of  import  substitution
 has  been  accelerated.  Wehave  noted
 with  very  great  warmth  that  proper
 steps  have  been  taken,  but  really
 its  pace  depends  on  the  maturity  of
 the  entire  economy,  on  our  industrial
 sector  and  its  capactiy  to  produce  a
 wider  range  of  technologically  sophis-
 ticated  goods.  The  future,  therefore,
 compells  us  to  take  bolder  measures
 and  strike  a  proper  strategy.

 Whatever  our  friends  had  just  now
 referred  to  I  fully  appreciate  that.
 We  must  give  up  our  adfocism;  we
 have  given  it  up  to  a  very  large  extent,
 but  we  must  move  forward  in  the
 direction  of  giving  it  up  so  far  asa

 proper  policy  in  respect  of  world  trade
 is  concerned.  We  must  view  the
 situation  in  the  long  perspective.
 The  6th  Plan  has  gone  into  this  prob-
 lem  depth  and  suggested  a  minimum
 of  objective  to  secure  a  volume  growth
 1816.0 1.0 10.0  per  cent  per  annum.
 Some  economists  have  suggested  even
 a  higher  target  for  the  growth  rate  but
 this  is  perhaps  the  minimum  require-
 ment  of  the  situation.  But  that
 depends  on  the  present  export  policy.
 We  have  to  really  identify  areas  where-
 in  the  production  of  certain  goods
 and  services  we  have  natural  advanta-
 ages,  and  we  must  concentrate  on  ९
 energy  and  resources  on  these  areas,
 which  can  be  fruitful  as  fast  as  possible,
 Regarding  subsidies  ।  आपात  like
 to  say  a  word.  An  impression
 generally  sought  to  be  created
 specially  in  the  developed

 ००प्पपंद टा108 21105 - like  the  United  States  of  America  and*.
 other  countries—that  our  exports  ares,
 highly  subsidised.  This is  certainly  far

 टू from  truth  and  fact.  Out  ofa  total
 subsidies  of  Rs.  450  crores,  Rs.  350  =
 crores  are  made  to  offset  the  levy  of  *.
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 customs  duty  and  the  rest  are  allowed
 on  market  research  and  _  intelligence.
 In  fact,  these  efforts  have  to  be  pursued
 more  vigorously  so  as  to  keep  up  our
 sensitivity  to  world  market.  While
 another  hon.  Member  was  referring  to
 massive  subsidy  it  is  perhaps  nor
 fairly  and  properly  projected.  I
 would  certainly  like  that  in  areas
 where  We  have  a  natural  advantage,
 or  an  edge  over  other  countries,  we
 should  provide  subsidies  and  if  neces-
 sary  we  should  provide  subsidies  in
 the  beginning  but  as  we  provide
 subsidy  we  must  evolve  a  policy  of
 scaling  down  the  subsidies  in  subse-
 quent  years  so  that  ultimately  ४
 quickly  as  possible  the  use  of  creches
 for  these  is  reduced  and  the  industries
 can  progress  and  move  forward;  the
 subsidy  should  be  given  up  and  they
 should  be  able  to  stand  on  their  own.
 I  would  certainly  most  emphatically
 urge  upon  the  Commerce  Minister  to
 present  a  paper  in  this  House  which
 may  clearly  state.  the  world  trade
 policy  of  this  country  at  least  in  the
 coming  five  years  or  during  the  period
 of  the  Sixth  Plan.  All  our  industries,
 exporters  and  importers  would  be  able
 to  plan  their  own  strategies  on  the
 basis  of  that  policy.

 A  word  about  import  substitution.
 No  doubt,  the  effort  has  been  acce-
 lerated  but  it  should  be  realiged  that
 export  promotion  and.  शप  पी जड(-
 tution  are  closely  inter-fhked

 नह
 they

 are  an  integral  part  ofthe  foreign
 trade  policy.  We  would  therefore
 suggest  that  imports  should  be  linked
 to  foster  economic  growth  a  nd

 exports. I  would  give  an  example.  Insteg
 ofimporting  cement  we  लिखा  imp
 cement  machinery  and  augm
 cement  production  in  ०  aa.
 If  cement  machinery  of  oe९.  hundred
 tonnes  cement  plant

 with  -a  foreign
 exchange  component  of  25३ ह  (10165
 is  imported,  it  can  earn  the-amount
 of  Rs,  15  crores  in  four  morgths,  at
 o८.  prices  of  Rs.  600  perSgonne.
 We  are  glad  that  our  Goverfyment have  sanctioned  five  mini  cement
 plants  just  now.  We  would  ?ह  such
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 areas  to  be  explored  and  efforts  should
 be  made  to  foster  and  develop  our
 foreign  trade  exports.  I  would  like
 also  to  mention  certain  short  term
 measures  which  should  be  pursued
 more  vigorously.  We  have  seen  the
 Commerce  Ministry’s  report  and  we
 are  glad  that  the  Government  have
 taken  package  of  measures  in  this
 spare  and  admirable  results  have
 come  as  is  evident.

 16.29  hrs.

 {Mr.  Deputy  SPEAKER  in  the  Chair]

 Our  friend  Shri  Chintamani
 Panigrahi  had  referred  to  the  risc  in
 the  export  of  engineering  goods  and
 the  very  steady  rise  during  the  last
 three  to  four  years  in  the  sphere  of
 promoting  exports  of  chemicals,
 pharmaceuticals,  cosmetics,  household
 tea  and  coffee  and  medicines  and
 garments.

 Some  of  my  friends  have  referred
 to  the  functioning  of  MMTC.  It  has
 made  very  good  progress  and  the
 turnover  this  year  is  Rs.  1335.74
 crores.  Many  friends  have  suggested
 some  closer  watch  on  the  functioning
 of  MMTC  and  STC.  I  would  not
 go  into  citing  any  more  examples,  but
 we  have  come  across  of  certain  cases
 where  MMTC  has  opted  for  lower
 prices.  They  have  found  some  justi-
 fication  for  opting  lower  prices  in
 preference  to  higher  prices  for  their
 export.  These  things  have  to  he
 looked  into  more  carefully.

 I  would  suggest  that  greater  em-
 phasis  should  be  laid  on  joint  ventures
 and  turnkey  projects  where  we  can
 earn  a  good  amount  of  forcign  ex-

 ce.  We  are  the  third  largest
 country  with  technical  manpower  and
 we  have  also  cheap  skilled  labour  avail-
 able  in  the  country.  So,  we  can
 very  well  make  use  of  these  in  getting
 contracts  abroad  and  pursuing  this
 policy.  He  should  also  try  to  form
 monitoring  cells  for'different  groups  of
 commodities  and  servicesin  the  coun-
 ary,  so  as  to  take  follow-up  action
 and  convert  export  potential  into
 orders  and  their  fulfilment.  India
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 has  perhaps  a  bad  reputation  that  we
 cannot  be  relied  upon  for  regular
 and  timely  supplies  of  specified  quali-
 lity.  I  think  Government  have  cer-
 tainly  taken  some  positive  measures
 in  this  respect,  but  this  impression  has
 to  be  eliminated  by  our  performance.
 Similarly,  the  functioning  of  the
 Export  Promotion  Councils  has  to  be
 viewed  more  carefully,  so  that  the
 entire  expenditure  as  far  as  possible
 should  be  concentrated  on  promotional
 activities  and  not  on  other  activities.

 I  would  just  say  a  word  about  the
 textile  policy.  We  are  glad  that  the
 new  textile  policy  has  laid  proper
 emphasis  on  expansion  of  the  hand-
 loom  sector,  on  promotion  of  khadi
 sector  and  increasing  the  production
 of  cloth  to  meet  the  domestic  require-
 ments  in  our  country.  I  want  to
 make  a  special  mention  of  the  present
 policy  towards  manmade  fibres.
 We  are  glad  the  Government  is  en-
 couraging  it,  but  it  should  be  encour-
 aged  more  vigorously  and  given  all
 the  help,  because  even  the  common-
 man  today,  because  of  washability
 and  durability  is  beginning.  to  use
 manmade  fibres  more  and  more  and
 it  will  go  a  long  way  to  meet  the
 clothing  requirements  of  our  country.
 Similarly,  about  the  handloom  sector,
 as  another  friend  rightly  mentioned,
 it  should  be  given  all  protection  and
 support  in  the  shape  of  timely  supply
 of  yarn,  proper  marketing,  etc.  You
 have  said  that  the  powerloom  sector
 can  beexpanded  upto5%.  ActuallyI
 have  no  objection  to  this  policy,  but
 the  powerloom  sector  should  be  restric-
 ted  as  far  as  possible  and  contained
 within  the  given  parameters  so  as  to
 protect  the  handloom  industry,  which
 particularly  caters  to  the  very  poor
 artisans  living  in  the  countryside  and
 rural  areas.  I  hope  the  Government
 would  take  note  of  these  observations.
 Last  year  our  competent  Commerce
 Minister  has  taken  all  pains  and  pur-
 sued  policies  very  carefully  and  he  had
 been  able  to  meet  the  situation  as
 best  as  anyone  could  have.  But  I
 have  given  certain  suggestions.  I
 would  again  repeat  my  suggestion
 that  the  Government  must  evolve  a
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 long  term  comprehensive  policy  to
 mect  the  situation  because  this  situa-
 tion  is  going  to  persist  for  a  longer
 period.

 SHRI  K.  A.  RAJAN  (Trichur):
 You  know  Sir,  the  report  of  the  wor-
 king  of  the  Ministry  of  commerce
 has  got  very  much  to  do  with  the
 overall  direction  of  our  economy.  So
 whatever  indications  are  there  on  the
 trade  front  and  also  of  the  foreign
 exchange  reserves  thev  have  got  a
 direct  bearing  on  the  overall  economic
 situation  in  the  country.  Ifyou  go
 through  the  trade  position  the  features
 are  very  Clear.  In  1976-77  we  had  a
 surplus  of  about  Rs.  68-46  crores.
 After  that  year  deficit  has  been  pers-
 isting.  In1977-78  the  deficit  wax  Rs.
 621.03  crores.  In  1978-79  it  was
 Rs.  1088.60  crores,  1979-80  Rs.
 2439  crores  and  in  1980-81  Rs.  4000
 crores.

 We  know  the  direction  in  which
 out  economy  is  moving.  If  we  go
 through  the  report,  it  would  be  very
 clear  in  which  area  our  export  goes.
 The  report  says  :

 “Direction-wise  the  export  trade
 has  considerably  diversified.  Four
 countries  viz  USA,UK,  USSR  and
 Japan  were  our-major  trading
 partners  and  together  account  for
 about  50  per  cent  of  our  exports,
 a  decade  ago.  Their  share  has
 gradually  declined  to  abour  40
 per  cent  only  in  1979-80:  the  fall
 being  steeper  in  case  of  USA,  from
 16.8  per  cent  to  12.6  per  cent
 and  UK  from  11.7  per  cent  to
 74  per  cent.  The  share  of  East
 European  countries  has  also
 declined  from  21.8  per  cent  to
 only  13.3  per  cent  during  this
 period.  On  the  other  hand,  all
 ECM  countries  other  than  UK
 and  all  oil  exporting  Middle
 eastern  countries  have  improved
 their  share  considerably  from  7.2
 per  cent  and  63  per  cent  1n  1969-
 :  to  18.8  per  cent  and  9.5  per
 cent  repectively  in  1979-80.”
 Our  export  position  and  credit

 position  are  very  much  todo  with!the
 export  area  in  which  we  operate
 because  we  are  anging  on  to  a
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 market  that  is  especially  a  market  of
 capitalist  economy  where  all  push
 and  pulls  high  rate  ofinflation  reces-
 sion  and  crisis  are  ths  order  of  the
 day.  So,  the  malady  of  our  overall:
 trade  position  is  that  if  we  are  going
 to  follow  the  World  Bank  philosophy
 of  having  export  oriented  trade  with
 capitalist,  countries.  with  all
 our  best  wishes  antl  w'th
 all  our  best  efforts  we  cannot  solve
 the  problem  because  the  market
 mechanism  of  the  capitalist  countries
 is  to  fleece  the  undeveloped  coun-
 tier.  They  follow  the  policy  of  neo-
 colonial  economic  approach.  That
 is  why  I  am  saying  that  we  have  to
 work  out  our  over  all  strategy.  If  you
 go  through  the  figures  you  will  find
 that  every  year  the  export  subsidy  is
 going  up.  In  1970-71,  it  was  Rs.  34.92
 crores.  In  1974-75 it  was  Rs.  66.32
 crores,  77-78-—Rs. 3  crores,  79-80
 —R<s.  358  crores  and  in  1980-81  Rs.
 625  crores.  This  is  the  export  subsidy
 which  we  have  pumped  into  over
 economy.  Now  I  am  Surprised  that
 most  of  the  speakers  from  the  ruling
 party  are  Specaking  about  self  reliant
 economy,  independent  economy,  sus-
 taining  economy  and  all  those  things.
 What  I  find  now  is,  we  are  switching
 on  everything  for  export,  all  for  ex-
 port:  “export  or  perish”?  is  the  slogan
 that  is  now  being  advanced  juSt  to  see
 that  the  country  carries  on.  Why  is
 this  slogan  being  advanced?  If  it
 is  because  of  the  Self  sufficiency  of  the
 economy,  if  it  is  because  our  internal
 economy  has  expanded  to  that  posi-
 tion  then  we  can  understand  our
 exporting  to  that  extent.  But  that  is
 not  the  position  here.  In  a  country
 where  50  per  cent  of  the  people  are
 below  the  poverty  line,  where  there  is
 no  purchasing  power  for  the  common
 man,  then  the  only  remedy  or  solu-
 tion  of  a  capitalist  State  to  tide  over
 the  crisis  is  to  have  export,  orientation
 to  export,  priority  to  export.  that
 istwhy  the  slogan  ‘export  or  perish’’.
 Though  the  hon.  Minister  seems  to
 have  an  optimistic  note  about  next
 year’s  performance,  I  am  sorry  0  say
 that  this  story  is  again  going  to  be
 repeated,  perhaps  in  a  more  bad  way,
 because  the  over-all  econamic
 situation  in  the  capitalist  world  is
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 facing  a  recession  and  the  crisis  is
 going  to  become  more  inflationary.

 ~  What  is  the  position  now  ?  There
 is  diversion  of  all  major  resources  for
 production  for  export,  in  preference
 to  ail  other  sectors.  There  is_  priority
 in  the  matter  of  imports  to  all  expor-
 ters.  Then,  all  other  considerations,
 Such  a:  curbing  economic  concentra-
 tion,  or  growth  of  monopolies,  their
 regulation  Of  invstment  and  produ-
 ction,  improvement  of  indigenous
 technology,  cecuring  refional
 dispersal  of  industry,  protection
 to  small  scale  and  labour,  intensive
 industries,  all  these  have  to  set  aside,
 because  of  this  policy  of  export
 premotion  being  given  absolute
 priority.  The  new  year  began  with
 the  Commerce  Minister’s  resolution
 that  100  per  cent  exprot-Oriented
 units  car  to  be  allowed  foreign
 collaboration  frecly,  without  being
 subject  to  the  provisions  of  FERA
 and  that  they  are  permitted  to
 import  capital  goods  without  any
 restiction:.  They  will  be  exemp'ed
 from  export  duty  on  raw  materials,
 or  excise  duty  on  their  finished
 goods.  They  will  also  be  exempted
 from  excisc  dutics  and  levies.  The
 exports  are  the  total  turnover  for
 determining  whether  a  company  is  a
 “dominant  undertaking’?  under  the
 MRTP  Act.  The  maximum  duration
 of  pre-shipment  banking  credit  on
 exports  has  been  ¢xtended  from  135
 to  180  days,  all  considerations  have
 been  given  for  export.

 I  would  like  to  know  the  whether
 this  strategy,  which  is  being  worked
 out,  regarding  the  exports  for  the
 cighties,  is  going  to  materialise  accor-
 ding  to  our  wishes,  because  over  and
 above  your  hopes,  where  are  other
 factors  which  you  have  to  take  into
 consideration,  for  you  are  depending
 on  a  capitalist  market  which  is
 working  under  duress,  That  is.  why
 I  say  that  our  Government  have  to
 switch  over  from  the  capitalist  to  the
 socialist  countries,  where  there  is  no
 serious  crisis,  reeéssion  or  inflation-
 ery  perssure,  because  that  is  the  anly
 salvation  for  a  far-sighted  expart
 policy  for  this  Government.
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 Now  I  want  to  impress  upon  the
 Government  one  point  regarding
 their  export  performance  in  the  field
 of  marine  products.  It  is  mentioned
 in  the  Reoprt  :

 “However,  the  volume  of  export
 suffered  a  niacciaal  fall  by  493
 tonnes  or  0.57  per  cent  from
 86,894  tonnes  in  1978-79  to
 86,401  tonnes  in  1979-80,  This
 fall  is  mainly  attributed  to  poor
 fish  catches  in  India.”

 First  of  all,  I  would  like  to  empasize
 that  the  marine  export  should  be  dive-
 rsified.  Otherwise,  there  is  no  hope  of
 any  solution  to  this  problem.  Unior-
 tunately,  we  are  now  concentrating
 only  on  shrimps  for  exports.  Unless
 we  diversify  the  exports  and  also
 find  out  new  markcts,  we  cannot
 hope  to  have  a  bright  furture,  because
 we  are  already  facing  stiff  competition
 from  Malssysia,  Japan  China  and
 other  countries.  If  we  want  to  have
 increascd  export  carnings  from  marine
 products,  diversification  is  very
 much  necessary.  I  am  sorry  to  say
 that  this  task  isnot  being  done  well
 I  would  like  the  Minister  to  go  into
 this  problem.

 Coming  to  cashew,  I  do  nut  want
 to  go  into  the  details.  four  cashew
 nut-industry  has  to  depend  on  import
 because  we  are  not  producing  enough
 cashew  in  our  country.  Now  most  of
 the  under  developed  countries  are
 slowly  having  their  own  cashew  pro-
 cessing  factories.  So,  we  cannot  hope
 to  import  so  much  of  cashew,  as
 was  used  to  do  in  the  olden  days.  I
 would  suggest  that  the  import  of
 cashew  should  be  canalised  thorugh
 the  public  sector  agencies  and  no
 private  agency  should  be  allowed  to
 come  into  the  import  market  of
 cashew.

 Government  should  encourage
 indigenous  plantations  of  cashew
 so  that  our  industry  could  sustain.

 Sir,  one  more  sector  about  which
 कू  would  like  to  ress  upon  the
 hon.  Minister  is  the  nandloom  sec-
 tor.  You  know  the  importance  of
 the  handloam  sector,  हैं  need  ण  ‘
 into  the  details.  But  you  should  see
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 that  so  many  workers  are  employed
 in  the  handloom  sector.  Also,  cer-
 tain  protections  which  are  already
 given  to  handloom  sector  should  be

 given  in  a  bigger  way,  because  you
 are  now  coming  up  with  a  policy  of

 giving  protection  to  yarns  below  60.0
 counts.  If  you  work  out  the  _  policy
 properly  you  can  revise  it  because
 the  situation  in  respact  of  the  hand-

 loom  sector  has  been  bad  during  the  last
 two  or  three  years.  You  have  imposed
 the  restriction  that  in  this  handloom  sec

 tor  you  will  be  giving  protection  to  yarn
 to  60  counts  So,  I  would  request/
 that  this  restriction  should  be  removed
 because  there  are  certain  areas  and
 certain  states  where  ordinary  people
 wear  clothes  woven  with  yarn  of
 more  than  60  counts.  So,  protection
 should  also  be  extended  to  yarns
 abave  6०  counts.  Thank  you.

 शो  गिरधारी  लाल  ब्यास  (भीलवाड़ा):

 उपाध्यक्ष  महोदय,  मैं  वाणिज्य  मंत्रालय  की
 जो.  डिमान्ड  प्रस्तुत  हुई  हैं।  मैं  उनका

 समथन  करता  हुं  झर  मंत्री  महोदय  को
 धन्यवाद  देता  ।  उन्होंने  इस.  कठिन

 परिस्थिति  में  इस  विभाग  को  किस  प्रकार

 से  सम्भाला  है  वह  बडा  प्रशंशसीय  कायें  है  ।

 मगर  जिस  तरह  से  हमारा  एक्सपोर्ट
 1975,  1976  शर  1977 में  चलता

 ar  मीर  जितना  पैसा  हमने  1976  और

 1977  में  बैलेंस  श्राफ  ze  को  ठीक  करने

 के  हिसाब  से  बचाया  था  उस  भारी  व्यवस्था
 को  जनता  पार्टी  के  लोगों  ने  मटियामेट

 कर  दिया  ।
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 ना  पब्लिक  सैक्टर  को  किस  प्रकार  से

 wea  लगाया  यहं  बात  देखने  योग्य  है  ।

 ौर इस  से  सम्बन्धित  होता  है  कि  जनता

 पार्टी  किस  प्रकार  से  पब्लिक  सैक्टर  में

 इंट्रस्ट  थी  और  उस  को  पोछे  धकेलने  का

 उन्होंने  प्रयत्न  किया  ।  स्टॉल की  कामत

 कम  रखीं  शौर  बाजार  में  स्टोल  ज्यादा

 भाव  में  मिलता था  ।  इस  प्रकार  पब्लिक
 सैक्टर  को  ज्यादा  नुकसान  पहुंचाया  कौर

 पब्लिक  सैक्टर  को  इस  प्रकार  उन्होंने

 बहुत  धक्का  लगाया  जिसके  कारण  उसका

 प्रोडक्शन  गिरा  मोर  पब्लिक  सैक्टर  का

 प्रोडक्शन  उस  लविल  पर  नहीं  पहुंचा

 जितना  पहुंचना चाहिए  था  ।  कौर  ऐसा

 इस  लिए  ।  कि  जनता  पार्टी  के  मंत्रों  इस

 बात  में  इंटरेस्ट  थे  विदेशों  से  माल  मंगाया

 प्रकार  कीं  व्यवस्था  जनता  पार्टी  की  शासन

 काल  में  पायी ।

 इसी  प्रकार  से  सीमेंट  के  मामले  में

 जो  हमारे  सीमेंट  के  कारखाने  थे

 हम  इतना  सीमेंट  पैदा  कर  सकते
 733  न  |
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 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Mr.
 Vyas  there  are  no  Member  from  the
 Janata  Party.
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 थी  गीतकारों  लाल  ब्यास :  जनता  जाएँ  ।  वहां  इस  बात  की  बहुत  गज़ा इश

 पार्टी  के  तीन  चार  हिस्से  हो  गये  है  भ्रमर  श्राप  वहां  के  लोगों  को  परमिट

 wien  भी  उनके  सहयोगी  थे  कम्पू-  देंगे  तो  निश्चित  तरीके  से  याने  के  मामले

 free  भी  सहयोगी  थे  ।  सब  लोगों  ने  में  हम  झात्मनिभर हो  जायेंगे  ।

 मिल  कर  के  सवब  लोगों  ने  मिल-जुलकर

 हलकों  कराया  है.  उसकों  श्राप  अच्छी  भीलवाड़ा जिले  में  माइकल  wT

 तरह  देखिये  ।  की  बहुत  बड़ी  बान  है  ।  बिहार  के  बाद

 सीमेंट  के  सम्बन्ध  में  मैं  कहना  हिन्दुस्तान  में  नगर  माइकल  के  बारे  में

 चाहता  हूं  कि  हमारे  राजस्थान  में  लाइम  देखा  जाय  तो  भीलवाड़ा  का  दूसरा  नम्बर

 स्टोन  का  विपुल  भंडार  हैं.  मगर  10  आता  है  ।  वहां  इतना  माइका  पैदा  होता
 15  सीमेंट  फैक्टरियां  -ी  श्राप  बही  है  मैंने  पिछले  सैशन  में  भी  निवेदन  किया

 लगा  दें  कोटा, बंदी,  भीलवाड़ा,  चित्तौड,  था  कि  मीटरों  बहुत  कम  माइकल  खरीदती

 शोर  मध्य  प्रदेश  का  जिला  मन्सीर  है  है।  वहां  के  उत्पादनकर्ताश्ं को  दूसरे
 इनमें  इतना  लाइमਂ  स्टोन  है  fe  सारे  व्यापारियों पर  निसार  रहना  पड़ता  है  ।

 हिन्दुस्तान  के  लिये  सीमेंट  उपलब्ध  करा  छोटे-छीटें लोग  कारखाने  चलाते  हैं  ।

 सकते  हैं  बल्कि  ऐसी  स्थिति  भी  हम  पैदा  निजी  ऐसी  व्यवस्था  सरकार  को  करनी

 कर  संकते  हैं  कि  सीमेंट  को  विदेशों  में  चाहिय  कि.  सिटको  जितना  अदरक  वहां

 भेज  सकते  हैं.  एक्सपोर्ट  कर  संकते  हैं  ।  निकलता  हैं  वह  खरीदे  जिससे  गरीब

 की  एक  माननीय  सदस्य  बोल  रहे  थे  कि  लोगों  को  लाभ  हो  ।  सिटको  ने  बिहार
 सीमेंट के  एक  कारखाने पर  15  करोड़  में  माइका  पेपर  का  का रखना लंगा  रखा

 रुपय  की  मशीनरी  की  शझ्रावश्यकता  होती  है  हमारे  यहां  इतना  रा-र्मटिरियल वेस्ट
 है  ।  मैं  मंत्रीਂ  महोदय  से  निवेदन  करूंगा  पड़ा  हुआरा  है  कि  अगर  वहां  कारखाना

 कि  भ्रमर  एक.  बार  15-15  करोड़  की  माइकल  पेपर का  लंगा  दिया  जाय  तौ

 लागत  लगाकर.  यहां  4,5  जिलों  में  बहुत  बरसों  तक  रा-मेटिय्यिल की  कमी
 सीमेंट के  10-15  कारखाने  अ्रापने  लगा  नहीं  होगीਂ  भार  देश  में  भी  पेपर  की  मांग

 दिये  तो  कककीसीभिक सीमेंट  की  सारी  कमी  को  पूरा  किया  जा  सकेगा  ।  मेरा  निवेदन
 पूरी  हो  जायेगी  मरोर  हमारा  देश  इस  है  कि  इस  कारखाने  को  भीलवाडा  में

 मामले  में  भ्रात्मनिर्भर  बन  जाया  कौर  लगाया  जाय  तो  वहां  के  लोगो  को  भी

 हम  सीमेंट  का  एक्सपोर्ट  भीਂ  करने  लगेंगे  ।  रोजगार  मिलते  में  लाभ  हो  सकेगा  कौर

 इस  प्रकार  की  स्थिति  हमारे  देश  में  जो  वहां  वेस्ट  पड़ा  हुआ  है  वह  भी
 हो  सकती  है  ।  देश  के  उत्पादन  में  काम  श्री  सकेगा  शरीर

 कपड़े  के  मामले  में  जो  आपने  नीति  यह  पेपर  एक्सपोर्ट  हो  सकेगा  ।  इसी

 प्रस्तुत  की  है  उसकी  मैं  प्रशंसा  करता  तरीके  में  मेवाड़  टेक्सटाइल मिल  को

 हूं  ।  मगर  मैं  आ  ध्यान  इस  प्रो  पहले  सरकार  ने  अपने  हाथ  में  लिया  था

 आकर्षित  करना  चाहता  हं  कि  कपड़े  के  मी  उस  वक्त  जब  यह  गवर्नमेंट  के  हाथ

 व्यापार  में  टेक्सटाइल  के  मामले  में  जो  में  था  तो  हर  साल  50  लाख  से  ऊपर

 हमारा  भीलवाड़ा जिला  है,  वहां  काफी  इसने  कमाया  मोग  इर  प्रकार  से  उस  मिल

 weet  सई  काटन  पैदा  होती  है  ।  4,5  का  गवर्नमेंट  अंडरटेकिंग के  हिसाब  से

 आदमियों  ने  वहां  कारखाना  लगाने  के  डेवलपमेंट  हुआ  ।  मगर  फिर  सरकार  ने
 सिम  एप्लाई कर  रखा  है  हम  चाहते हैं  उस  मिल  को  उसी  मालिक  को  दे  दिया  ।

 कि  ज्यादा  से  ज्यादा  बनाने  sy  उसकी  कया  परिस्थिति  है
 ?

 क
 लगा
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 [नी  गिरधारी  लाल  व्यास]

 फाइल  मिल  करोड़ों  बीज  में  दबा  हुमा

 है  वहां  के  मजदूरों  को  नया  पसा  मां

 नहीं  दिया  जाता  है  ।  जो  मजदूर  सर्विस
 यूरी कर  लेते  हैं.  वर  ग्रच्टटो पाने  के
 हकदार  होते  हैं.  लेकिन  उनकों  वह  भो

 नहीं  दो  जाती  है  ।  इस  मिल  को  कंडीशन

 टीक  नाहीं  है  ।  जो  कोयला  यहां  पर

 कन्ट्रोल  के  भाव  से  जाता  है.  उसकों

 कालाबाजार  में  वच  दिया  जाता  हैं  ।

 "टूल  इम्पलॉमेंट  च  अन्य  आवश्यक  सामग्री

 oma  में  कई  खाते  बन्द  पड़े  हैं  ।

 सत  1975-76  में  राजस्थान  को
 सरकार  को  तरफ  से  यह  एक  एग्रीमेंट

 gar  था.  टेक्स्ट  इल.  एसोसिएशन  शर

 मजदूरों  के  संगठनों  के  ara  कि  साढ़

 28  रुपयें  एडवलोरम  मजदूरों  को.  दिया

 जायगा  लेकिन  टेक्सटाइल  मिल  ने  साढ़े

 13  रुपये  के  हिसाब  से  पेमैंट  मजदूरों  को

 किया  मरोर  15  रुपये  के  हिसाब  से  राज
 केक  बकाया  है.  |  वह  केस  हाईकोट

 जोधपुर  में  पंडित है  ।  मिल  की  मैनेजमेंट

 को  यह  हालत है  कि  15  रुपये  के  हिसाब

 से  मजदूरों  का  पेमैंट  भो  वह  नहीं  कर
 पा  रहो  है  (इस  मिल  पर  प्राइवेट

 फंड  का  भी  लाखों  रुपा.  बकाया  है  ।

 उसने  मजदूरों  से  पेसा  ले  लिया है,
 लेकिन  खुद  धत्ता  शेयर  जमा  नहीं  कराया

 हैं।  भारत  सरकार  को  तरफ  से  उसपर

 बॉस  लाख  रुपये  का  जुर्माना  किया  गया

 है,  लेकिन  उसके  क़तल  पैसा  भी  जमा

 नहीं  कराया  है  ओर  जुर्माना  भी  जमा  नहीं
 कराया  है  ।  प्राविडट  फंड  का  सारा  पैसा

 गायब हो  गया  है  ।  इसके  अलावा  ई

 एस  झाई  का  शेयर  भी  जमा  नहीं  किया

 जाता  है,  frat  मजदूरों  को  वहं  बेनिफिट

 भी  नहीं  मिल  पाता  है  ।

 ware  टेक्सटाइल  मिल  का  सं ने जिंग

 डाइरेक्टर **  अन्दर  ही.  अन्दर  ब्लक

 मनी  पैदा  करके  उसको  दूसरे  कल  नार

 **Expunged  as  ordered  by  the  Chair.
 -
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 सानों  में  लगा  रहा  है  भोर  इस  मिल  को  सिक
 स्थिति  में  ला  रहा  है  ।  भगर  यह  मिल

 बन्द हो  जाये, तो  इस  में  काम  करने

 वाले  तीन  हज़ार  लोगों  को  बेरोजगारी  का

 सामना  कर  पड़ेगा  ।  मैं  निवेदन  करना

 चाहता  हूं  कि  स  से  पहले  की  हालत

 बिगड  जाये  झोर  पह  मिल  बन्द  हो  जाये,

 सरकार  इसक।  अपने  हाथ  में  ले  ले  भोर

 इसक।  चलाये  ताकि  तीन  हजार  मजदूरों
 को  रोजा  रोटी  मिल  सके  ओर  उन्हें
 बकाया  जल्दी  मिल  सके  |

 पिछले  साल  मैंने  निवेदन  किया  था  कि
 हमारे  काटन  बधरपोरेशन  श्राफ  इंडिया  का

 काम  चला,  लेकिन  वह  पुर  तहह  से

 नहों  चल  पाया  है  ।.  मेरी  विनम्र

 stat  है  कि  भीलवाड़ा  जिला  मथ  काटन

 ग्रोइंग  एरिया  है,  इस  लिए  वहां  काटन

 STATA  का  काम  सुचारू रू  रूप  से

 होना  चाहिए  ।  उस  के  द्वारा  सारा  काटन

 खरादा  जाना  चाहिए  ,  ताकि.  बिचौलियों

 के  द्वारा  उनका  शोषण  नहों  ।  सरकार  को

 इस  प्रकार  की  व्यवस्था  निश्चित  रूप  से

 करनी  चाहिए  कि  इन  लोगों  को  परा  पैसा
 दिलायां  जा  सके  ।

 SHRI  GEORGE  JOSEPH
 MUNDACKAL(Muvattaupuzha)  Mr
 Depputy  Speaker,  Sir,  first  of  all
 I  congratulate  the  hon.  Minister  for
 presenting  a  fair  budget  and  I  support
 the  demands.

 I  would  just  like  to  bring  to  his
 notice  the  difficulties  of  plantation
 crops  cultivators  of  our  country.
 First  I  come  to  rubber.  Rubber  is
 still  being  importd  into  this  country
 A  few  year  back,  we  are  exporting
 rubbdr.  Rubber  thread  is  also  being
 imported  because  rubber  lobby  is
 working  in  Dlehi  and  they  can  mati-
 pulate  things.  Actually  there  is  nto
 paca  rubber  in  India.  Some
 of  my  hon.  Friends who  spoke  a  ftw
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 minutes  earlicr  said  that  bubber
 cultivators  are  big  felllows.  It  is  very
 unfortunate  to  say  that  because  the
 actual  fact  is  that  go  percent  of  rubber
 cultivators  numbering  about  1-1/2  laks
 are  very  poor  and  marginal  cultiva-
 tors.  They  are  themselves  cultivating
 and  selling  their  produts.  So  please
 show  some  mercy  to  them.  A  few

 years  back,  there  was  subsidy  for  spray-
 ing  of  rubber.  Unfortunately,  two
 three  years  back,  it  was  stopped.  If
 you  afe  giving  again  that  subsidy
 the  growers  will  spray  rubber  and  the
 production  will  increase  and  we  can
 even  export  rubber.  Ifyou  are  yiving
 some  incentive  and  help  to  poor
 rubber  cultivators  we  will  become  self
 sufficient  in  rubber.

 As  regards  to  cocoa  a  few  years
 back,  we  were  importing  cocoa.
 Now  there  is  a  huge  stock  of  cocoa
 lying  idle  in  the  Kerala  Marketing
 Federation  =  godowns.  The  pity
 is  that  for  ex>orting  aprile
 products,  you  are  giving  expori
 incentrives  and  cash  subsidy.  Why
 cant  you  give  subsidy  for  exporting
 cocoa  products  like  cocoa  butter
 and  cocoa  powder  ?  Some  factories
 have  started  producing  some  of  these
 products.  If  you  give  export  incentive
 and  cash  subsidy  they  will  also  export
 cocoa  products  like  cocoa  butter  and
 cocoa  powder  and  earn  foreign  ex-
 change  for  the  country.  So,  I  request
 the  hon.  Minister  to  see  that  cocoa  is
 exported  and  some  incentive  and  sub-
 sidy  is  given  for  the  export  of  cocoa

 ducts.  Let  the  STC  come  to  the
 Ip  of  cocoa  farmer:  till  the  factories

 are  ready  by  purchasing  cocoa  beans
 at  a  fair  price.

 Coconut  oil  and  copra  is  imported
 into  this  country.  It  is  actually  for
 Hindustan  Lever  and  Tata  _  oil
 Companies  all  big  felllows  for  makin उ
 hair  oils  and  soaps,  etc.  The  pity  is
 that  nearly  Rs.  50  crores  loss  is
 suffered  by  the  coconut  cultivators  be-
 cause  of the  root  wilt  d’sease.  If  we
 spend  some  money  for  preventing
 this  disease  the  production  will
 increase  and  we  will  become  self
 sufficient.  A  coconut  Board  has  also
 been  formed.  I  congratulate  the
 Government  for  that.  They
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 can  help  in  extensive  planting  and
 we  can  become  self-sufficient  in
 coconut  oil  production  and  copr
 production  also.

 Coming  to  nutmeg  and  cloves  for-
 merly,  we  were  importing  into  this
 country  by  paying  a  fugh  import
 duty.

 17.00  hrs,
 But  unfortunately,  a  few  years  back

 the  Janata  Government  allowed
 import  under  UJL  nutmegs  and  cloves.
 Some  of  the  cultivators  are  removing
 these  crops  from  their  fields  and  plant-
 ing  alternative  crops.  The  price
 has  crashed  to  some  30%,  of  the
 original  value.  They  cannot  afford
 to  maintain  their  plantations  because
 of  the  low  price.  The  majority  of
 them  are  1  acre  and  2  acre  marginal
 cultivators.  ‘This  is  along  term  cul-
 tivation.  They  have  to  wait  for  7  or
 8  years  to  get  income  from  these
 crops.  If  you  give  some  encourage-
 ment  and  a  fair  price  to  cultivators,
 they  will  cultivate  these  plantations.
 So,  I  request  the  Minister  to  ban  the
 import  to  nutmeg  and  cloves  or  at
 least  impose  100%,  import  duty  on
 these  products,

 Another  suggestion  I  would  like
 to  make  is  about  ginger  and  turmeric.
 Last  year,  the  Minister  agreed  for
 the  removal  of  export  duty  on  tur-
 meric.  So,  I  think  some  people  have
 started  cultivating  termeric.  Like
 that,  ginger  price  also  crashed.  So,
 I  request  the  Minister  to  see  that
 ginger  and  turmeric  are  purchased
 through  the  STC  and  export  and
 help  the  poor  farmers.  They  are  all
 small  farmers.  The  price  of  pepper
 has  also  crashed.  This  is  a  traditional
 export  item.  But,  unfortunately  prices
 are  very  low  now.  Competition
 from  Indonesia  and  Brazil  and  other
 countries  is  very  stiff.

 For  pepper  and  cashew-nut,  I
 suggest  that  pepper  board  and  a
 cashew  board  be  formed  so  that
 plantation  can  be  extended.  There  is
 plenty  of  suitable  land  in  Tamilnadu,
 Andhra  ।  Karnataka  and
 Orissa.
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 I  am  a  member  of  the  Agriculture
 Consultative  Committee.  I  was
 astonished  to  see  that  so  much  land
 is  lying  wasted,  instead  of  being
 planted  with  cashew-nut  for  which
 this  land  is  suitable.  Cashew-nut  is  a
 labour-oriented  plantation.

 I  also  request.  the  Minister  to
 see  that  two  Boards,  one,  for  pepper
 and  the  other  for  cashew-nut  may
 be  formed.

 I  thank  you  once  again  and  re-
 quest  you  to  stop  the  import  of  nut-
 mogs  and  cloves  and  rubber  and  rubber
 ber  threads  and  cocoa  and  cocoa
 products  and  thus  save  the  poor  cul-
 tivators.

 I  request  that  the  actual  small
 growers  may  be  nominated  to  the
 Rubber  Board  and  now  it  is  the  time
 for  nomination  to  the  Rubber  Board.

 at  अशफाक  हुसेन  (महाराजगंज)  :

 उपाध्यक्ष  महोदय,  तिजारत  इतना  वसीज

 मौजूं  हैं  कि  इस  महकमे  की  बहस  में  इतने

 कम  वक्त  में  बात  कह  लेना.  मुनासिब

 नहीं  हैं, फिर  भी  जो  वक्त  शापने  दिया हैं
 मैं  काशिश  करूंगा  कि  ज्यादा  से  ज्यादा

 बात  उस  में  कह  दूं  ।  रोटी  कपड़ा.  बौर

 मकान  ईरान  की  फोन  बुनियादों  जरूरंयात

 हैं  कि  जिस  में  कपडा  इसी  महकम  का
 एक  अहम  हिस्सा  है  ।  इस  लिए  जो

 कलील  वक्त  मुझे  मिला  है  उस  में  टेक्सटाइल

 कौर  खास  तौर  से  हैंडलूम  के  मुताल्लिक
 झपते  को  महदूद  Ga  |

 प्रभी  कुछ  किन  पहले  नयों  टैक्स इल
 पालिसी  का  ऐला  भी  इसी  अवाम  में

 fear जा  चुका  है  ।  नयी  टेक्सटाइल

 पालीसी  में  कंट्रोल  के  कपडे  की  सारी

 तैयारी  की  जिम्मेदारी  एन०  टी०  सी०

 ओर  हैंडलूम  पर  डाली  गई  है  ।  हैंडलूम
 पर.  यह  जिम्मेवारी  डालकर  सर्कार

 वह  समझती  है  कि  उस  ने  हैंडलूम  पर
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 भारों  भ्रहसान  किया है  जबकि  हकीकत

 इस  के  बिलकुल  बरअक्स  है  ।  दस

 हकीकत कोई  इनकार  नहीं  कर  -त  ।

 प्राइवट  कपडा  मिलों  का  बहाने  बारजा  भोर
 साफ  इन्कार  के  बाद  यह  जिम्मेदारी  कौर

 हैंडलूम  पर  डाली गई  है.  जैसा  कि  खुद

 मौजूदा  टेक्सटाइल  विस्तार  ने  अपने

 एक  बमान  में!  कहा  है  |

 हैंडलूम  की  कमी  एक  राय से  रात

 के  बाद  दूसरी  अहम  सनत  मानते  हैं  ।

 यह  बात  भी  सभी  मानते  हैं  कि  रात  के

 बाद  सबसे  ज्यादा  लाग  इस  सनत  से  बास्ता

 हैं  झोर  यह  हकीकत  भी  सब  पर  अरमां

 हैं  कि  इस  सनत  से  ज्यादात्तर  वह  लॉग

 बां बस्ता हैं  ज  समाज के  पिछडे  आर  दबे

 हुए  लोग  हैं  प्यार  इस  से  वाबस्ता  लोगों से
 हमदर्दी  का  इजहार  भी  सभो  बिला  लिहाज

 पार्टी  और  नर्जा थ्या  करते  हैं  ।  लेकिन

 प्रचलन  इस  सनत  क  बुनियादों  जरू  रात

 से  जानबूझकर  बताते  रहना  भी -  एक
 ध्रादत सी सी  बन  गई  है  ।  मोजूदा  टेक्सटाइल

 पालिसी के  जरिये  भी  हैंडलूम से  हमदर्दी
 का  खूब  ढिढोरा  पिटो  गया  है  लेकिन

 प्रचलन  एक्सपोर्ट  के  नाम  पर  शौर  मुल्यों

 के  कपडे  का  जरूरत  के  नाम  पर  मिलों

 पर  से  लूम  बढाने  की  पाबन्दी  हटा  ली  है।
 हैं  ।.  मुल्क  अंदरूनी  ज़रूरत  के  लिए

 सस्ता  ार  कन्ट्रोल का.  कपडा  हैंडलूम

 पर  लादा  जा  रहा  है  जब  कि  यह  सभी
 जानते  ह  कि  सस्ता  ओर  सीधा

 कपडा  मिल  या  पावर  लूम  पर  शभ्रासानी

 से  तैयार  हो  सकता  है  ।  हां,  यह  जरूर

 है  कि  सस्ता  और  सीधा  कपडा  तैयार  करने

 में  नफा  बहुत  कम  हासिल  होता  है  ।

 इसलिए  यह  एहसान  हैंडलूम  पर  लाद

 दिया  गया  है  ।  जो  हैंडलूम  बुनकर  ..

 का  कल  की  धोती  साढ़ी  कौर  कन्ट्रोल
 का.  कपडा  तैयार  करने  में  लगे  हुए  हैं

 उन  की  औसत  ध्रामदनों  चार  रुपये  दुनिया
 से  ज्यादा  नहीं  है  ।  दूर  जाने  की
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 जरूरत  नहीं  है  ,  दिल्ली  के  ही  इद  गिर्द
 पानीपत,  कुरादनमर,  पीलखाना,  मेरठ

 शर  बहुत  सी.  दूसरी  जगहों पर  नजर
 डालें  तो  उन्हें  हक़ीक़त  बिलकुल  दरअक्स

 नजर  जायेगी  |  इनਂ  जगहों  पर  तौलियों,  चादरें,
 बेडसीट  ज्यादातर  हैंडलूम  में  तैयार  होती

 हैं  जो  ज्यादा  से  ज्यादा  बाहर  भेजी  जाती

 हैं।  यह  भी  एक  खुला  हकीकत  है  कि

 हैंडलूम  के  कपडों  की  मांग  बैरूनी  मुल्कों
 में  दिन  व  दिन  बढ़ती  जा  रही  है  ॥

 _हँसुए  के  कपडों  और  Trae  की  मॉंग
 पिछले  पन्द्रह  सालों  में  पन्द्रह  करोड

 रूपये  से  धर्मिक  बढ़कर  चार  सो  करोड़

 रुपये  हो  गयी  है  ।  हैंडलूम  शर  इस  से

 वाबस्ता  बेसहारा  बुनकरों  को  कन्ट्रोल की
 धोती  साडी  तैयार  करने  के  गेर-मुनाफा
 qq  रोजगार  में  फंसा वर  उन  को

 एक्सपोर्ट  का  माल  तैयार  करने  की

 तरफ  से  हटा  कर  हकूमत  उन  से  प्रगति

 हमदर्दी  जाना...  चाहती  है.  जिसका

 नतीजा  मह  होगा  कि  हैंडलूम  बुनकर
 कुछ  दिनों  बाद  चिल्ला  के  कि  लिल्लाह

 मुझे  मेरे  हमदर्दों  से  मचाझों  ।  कोई  उन
 के  हादसों  की  पि स  तरह  समझाये  किः

 उन  की  कारीगरी  और  हुनर  से  हटा  वार

 जिसका  बाहरी  मुल्कों  में  क्रेज  बढता  जा

 रहा  है  शौर  दिन  व  दिन  मांग  भी  बढ़ती
 जा  रही  है  ,  सिंध  काम  पर  लगाना

 उन  की  कारीगरी  मार  हुनर  का  न  तो
 वाजिब  शौर  मुनासिब  इस्तेमाल  है  और

 न  तो  सनत  की  तरक्की  के  रास्ते  पर

 लगाना  हैं  ।

 दस्तकार  और  बुनकर  चाहे  चादर,

 तौलिये,  बनारसी  साडी  तैयार  करता

 हो  या  लकडी  या  हाथी  दांतਂ  पर  नक्कासी

 करता  हो,  या  मुरादाबाद  F  बरतन

 और  भलीगट  में  ताले,  लखनऊ  में  चिकन

 भर  हाथरस  में  मुती  बनाता  हो  या.  फिर

 त्रिपुरा  घौर  शुमाल  मशरकी  भारत  में  बांस  के

 वह  तरह  के  सामान  बताता  हो,  उसकी

 CHAITRA  3,  1908  (SAKA)  Min.  of  Commerce  370.

 बुनियादी  जरूरत  खास  माल,  सरमाया
 मार  मार्केटिंग है  ।  हथकरघा कौर  पावर

 लूम  में  60  फीसदी  खाम-माल  सुत  है  ।

 qr  के
 लिए

 कहा  यह
 जाता  है  क

 नेशनल  हैंडलूम  ‘वलम  कारपोरेशन

 qe की.  फ़राहमी का  इंतजाम  भी  मारेगी
 लेकन उस  का  इंतजामी  ढांचा  क्या  होगा
 इसकी  कोई  जिक्र  नहीं  है  ।  एन०  टी०
 सी०  मिलं  सिफ  16  परसेंट  हैंडलूम  को

 सृत  फ़राहम  बरती है  जिस  से  सिफ
 36  करोड  मीटर  कपडा  तयार  होता  है।
 एन०  टी०  सो०  मिलों  का  सूत  कसर

 प्राइवट  मिलों  के  सूत  से  महंगा  और

 घटिया  होता  है  ।  हकूमत ने  कोई  वादा

 नहीं  विया  है  fe  कपास  की  पैदावार  के
 साथ  साथ  साल  में  एवਂ  बार  सत  को

 दाम  मुबारक  गिरेगी  |  सुत  के  दाम  में

 उतार  चढाव  को.  रोकने का  भी  कोई  वादा

 हकूमत  ने  नहीं  विया है सिफ सिंह  मुनासिब  दाम

 पर  नेशनल  हैंडलूम  डेवलेपमेंट  कारपोरेशन के

 जरिये  सूत  मुहैया करने  का  वादा  किया  गया

 हैं  ।  सूत  के  दाम  में  उतार  चढाव  का

 यह  हाल  है  कि  नयी  टेक्सटाइल  पालिसी

 के  एलान के  बाद  120  रूपये  से  लेकर

 150  रुपये  को  फी  गांठ  सूत  के  दाम  में

 इजाफा हो  चुका  है  ।  रंग  भोर  केमिकल
 का  दाम  भी  बहुत  बढता  जा  रहा  है  है।

 सरमाये  की  फराहमी  के  नाम  पर
 कौमी  हैंडलूम  डवलपमेंट  कारपोरेशन  था

 श्यियती  हैंडलूम  कारपोरेशन का  कोई

 रोल  नहीं  है  ।  सरमाये के  मामले  में
 हैंडलूम  बुनकर  को  बैकों  शौर  दूसरे
 मालीयाती  इदारों  करा  मोहताज  होना
 पडता है  ।  हां,  मार्केटिंग के  सिलसिले
 में  जरूर  कुछ  काम  भागे  बढ़ा  है
 लेकिन इस  का  फायदा  सीधे  बुनकर  को

 नहीं  पहुंच  रहा  है  बल्कि  सरकारी  शौर  क

 पोरेशनों  के  ममल  की  साझेदारी  में  कुछ
 विचारणीय  जरूर  फायदा उठा  रहे  हैं  ।
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 MR.  DEPUTY-SPEAKER
 Please  come  to  your  last  point.

 SHRI  ASHFAQ  HUSSAIN  :
 I  am  speaking  on  handloom,  Sir.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER
 So  many  Members  have  already
 spoken  on  handloom.  You  are  only
 adding  to  that.

 AN.  HON.  MEMBER  :  A  new

 point.

 a)  अशफाक  हुसन  :  डिप्टी  स्पो कर

 साहब,  हैंडलूम  सनत  का  सीधा  रिश्ता

 बुनकर  से  हैं  ।  इसलिए  इस  सनत  की

 तरक्की  के  लिए  जरुरी  है  :  ,

 (1)  हैंडलूम,  पावर  लूम  कौर  कपड़ा
 मिलों  के  अलग  प्लग  दायरे  मुक़र्रर  किए
 wa  ।  कड़े  को  चौड़ाई.  श्रौर सूत के
 नम्बर  के  हिसाब  4  दायरा बन्दा  हो  ॥

 इस  के  अलावा  तौलिया,  बैडशीट,  चादरें,

 द,  पेस्ट्री, भी  हैंडलूम  के  लिए  मख़सूस
 क  दो  जायें,  रंगीन  धोती  साड़ी के  अलावा  ।

 (2)  क  कीं  कीमत  साल  में  एक
 बार  मुकर्रर  की  जाय  ।  नेशनल  हैंडलूम
 कारपोरेशन सृत  को  तकसीम  में  उस  वक्त

 ही  कामयाब  हो  सकता  है  जब  कम्पोजिट

 मिलों,  कोआपरेटिव  मिलों,  गर-कोप्रापरेटिव

 सिलों  भार  एन  ०टो  ०सी  ०कीਂ  मिलों  में  सत
 की  कानूनी  लेवी  लगकर  उनसे  हेंडलूम  ओर

 पावर  लूम  के  लिए  सूत  हासिल  कर  लिया

 जाय  ।  चीनो  Mie  गन्ने  की  तरह  से  दाहर
 कीमत  का  तरीका  जायज  किया.  जाय

 जिससे  लेवें  ८1  सूत  हैंडलूम  को  कम  अज

 कम  तीस  फीसद  कौर  बावर  लूप  को  दस

 फायदा  मिलों  के  मुकाबल  में  सस्ता  मिल

 सके  ।  घरेलू  पावर  लूम  की  ' रियायती  दर

 पर  बिजली  फ़राहमी  की  जाय ।
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 (3)  सरमाये की.  फ़राहमी  के  लिए

 ओर  तैयार  मा  को  साफ-सीजन  में  रोक

 रखने  के  लिए  एक  हुआ  पावर  लूम
 झर  पांच  हजार  हैंडलूम  पर  ग्रामीण

 बैंक  की  तर्ज  का  दस्तकार  बैक  खाला

 जाय  ॥

 MR.  DEPUTY-SPEAKER
 Please  conclude.

 SHRI  ASHFAQ  HUSSAIN  :  ।
 will  take  only  one  minute  more.

 (4)  हैंडलूम  था  पावर  लूम  और

 दूसरी  दस्त कारियों  पर  किरर  के  लिए

 वसूली  रकम  मुकर्रर  की  जाए  और  उनके

 मरीजों  पर  क्राफ्ट्स  में  ट्रेनिंग  इन्स्टीचूटस
 खोले  जायें,  जहां  कम  oy  कम  सर्टिफिकेट

 कोस  तक  की  तालीम  दी.  जाए  ।  सर्विस

 wea  को  इन्स्टीचूट स  में  बदला  जा  सकता

 है  ।

 (5)  मार्केटिंग  से.  विज्ञानियों  को
 खत्म  किया  जाए  |  एक्सपर्ट  के  इदारों
 में  झोर  कटाहन  कमेटी  हैंडलूम
 के  नुमाइन्दे  रखे  जाये  ।

 (6)  कन्ट्रल  का  कपड़ा  तेयार  करने

 वाले  बुनकर  का  कम  से  कम  15  रु,
 से  20  रु.  रोज  उजरत  की  गारन्टी  दी

 जाए  ॥

 आखिर  में,  मैं  इस  वात  पर  जोर
 देकर  अपनी  तकरीर  खत्म  करता  हूं  कि
 अगर  वाकई  कामी-हैंडलूम  डेवलपमेंट
 कारपोरेशन  को  हैण्डलूम  की  तरक्की  का

 इदारा  बनाना  है  तो  उसको  पार्लियामेट
 के  एक्ट  के  तहत  एक  वाला-ताकती
 इदारा  बनाये  कौर  अफसरशाही  से  दूर
 रखने  के  लिए  इसका  एक  गर-सरकारी
 चेयरमन  मुक़र्रर  कीजिए  |  इस  इदारे  में

 हैंडलूम  बुनकरों  के  नुमाइंदों  को  भी
 शामिल  कीजिए  ।  इन्हीं  शब्दों  के  साथ
 मैं.  झपकी  धन्यवाद  देता  हूं  ।
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 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :
 Please  come  to  your  last  point.

 SHRI  ASHFAQ  HUSSAIN  :  I

 am  speaking on  handloom,  Sir .

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :
 So  many  Members  have  already
 spoken  on  handloom.  You  are  only
 adding  to  that.

 थ

 AN  HON.  MEMBER:  A
 new  point.
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 MR.  DEPUTY-SPEAKER
 Please  conclude.

 SHRI  ASHFAQ  HUSSAIN  :  ।
 will  take  only  one  minute  more.
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 SHRI  R.Y.  GHORPADE  (  Bel-
 lary)  :  Sir,  ।  rise  to  support  the
 Demands  for  Grants  of  the  Ministry
 of  Commerce.  While  some  of  my
 friends  on  the  Opposition  benches,
 as  usual,  have  been  critical  of  the
 Ministry  and  _  its  performance,
 and  while  constructive  criticism  is
 always  welcome  in  the  larger  interest
 of  making  the  economy  viable  and
 self-reliant  which  is  the  main  objective
 ofour  Government’s  planning,  at  the
 same  time  I  wish  some  of  the  Mem-
 bers  who  have  been  critical  of  the
 performance  of  the  Ministry  had
 done  some  introspection  and  a  little
 more  of  homework  also  becuase  what
 the  Government  of  toady  has  in
 herited  was  an  economy  left  in  com-
 plete  shambles  and  the  finances
 in  doldrums.  That  has  been  respon-
 sible  for  the  difficult  situation  in
 the  Commerce  Ministry.  re

 -  ।

 Sir,  I  must  congratulate  the  yRa-
 mic,  energetic  and  progressive  Com-
 merce  Minister  for  having  steqred  the
 ship  through  these  troubled  ,  -
 in  the  last  one  year.  In  fact,  the  results
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 of  one  year  itselfspeak  volumnes  and,
 as  such,  I  would  like  to  quote  a_  few.
 Our  exports  in  respect  of  tea  have
 increased  by  8:  4°%,,  coffee  has  gone
 up  by  13.7%  and  cotton  by  27%
 and  crude,  vegetables  and  meterials
 by  41%  .  This  is  no  small  achieve-
 ment  to  the  credit  of  Commerce
 Ministry.

 Sir,  a  little  while  ago  my  friend
 from  Kerala,  Prof.  Kurien,  was  very
 vociferous  about  the  exports  and  the
 role  that  the  Commerce  Ministry
 should  play.  But  I  would  like  to
 draw  the  attention  of  the  House  to
 the  fact  that  Kerala  is  the  only  State
 in  the  country  which  sells  energy  to
 other  States.  So,  it  speaks  volumes  of
 the  seriousness  with  which  they  look
 towards  exports  and  promotion  of
 exports.

 Sir,  I  would  like  to  quote  a  few
 more  examples  to  support  my  con-
 tentions  of  the  impact  that  the  Com-
 merce  Ministry  has  brought  about  in
 the  course  of  last  one  year.  The  export
 of  enginneering  goods  has  risen  from
 Rs.  67:2  crores  in  1968-69  to  Rs.
 566-29  crores  in  the  year  1976-77.
 The  average  annual  growth  rate
 was  32°,  just  before  the  Janata
 Government  came  to  power.  During
 the  Janata  regime  in  1977-78
 there  was  a  precipitate  fall  in  the
 growth  rate  from  33  to  g  per  cent.
 Looking  at  the  totality  of  the  picture
 during  1977-78  to  1979-80,  we  see
 that  the  average  annual  growth  rate
 of  export  was  cight  per  cent.  For  the
 the  three  previous  years  the  average
 annual  growth  rate  was  21  per  cent.
 This  totally  exposes  the  economic
 mismanagement  by  the  people  in
 power  during  the  Janata  regime.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER
 That  Government  has  already  gone.
 Came  to  the  present  Government,

 SHRI  R.  ¥.  GHORPADE  :  Sir,
 w.  have  to  justify  also  what  we  have
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 done.  Similarly,  we  have  achieved
 quite  a  lot  by  Indian  project  contracts
 abroad  in  1980.

 In  1980  we  took  over  the  Govern-
 ment.  The  project  contract  in  this
 year  was  of  the  order  of  Rs.  1961
 crores  as  compared  to  Rs.  3965  crores
 in  1980-81—a  rise  of  300  per  cent.
 This  is  no  mean  achievement  today  we
 can  proudly  say  that  we  have  emerg-
 ed  as  an  exporter  of  finished  goods
 and  aslo  commodities  like  Cement
 Plants,  Textile  Machinery  Plants,
 Heavy  Eelectricals  and  other  turn-
 key  projects.  We  have  become  one
 of  the  biggest  exporters  of  Railway
 Wagons.  This  clearly  shows  that  mas-
 sive  break-through  has  been  achieved
 during  the  course  of  the  last  one  year.
 The  deterioration  in  the  balance  of
 payment  position  was  due  to  the
 steep  hike  in  oil  prices  in  the  year  1980.
 Another  factor  was  the  high  price
 paid  to  the  imports  of  fertilizers,

 MR  DEPUTY-SPEAKER
 Please  conclude.

 SHRI  R.Y.  GHORPADE  :  How
 to  conclude  ?

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  I
 will  tell  you  how  to  conclude.  Simply
 take  your  scat.  That  is  all,

 SHRI  R.  Y.  GHORPADE  :  I
 would  like  one  more  important  point
 to  be  brought  to  the  notice  of  the
 House.  I  would  like  my  friends  in
 and  outside  Parliament  to  seriously
 ponder  over  the  harsh  reality.  To  put
 it  in  short,  we  are  in  the  grip,  on  the
 one  hand,  of  an  imported  inflation.
 On  the  other  hand,  we  have  got  in-
 flation  which  is  generated  within  the
 country  for  reasons  which  I  have
 already  explained.  In  this  critical
 position  which  our  economy  is  passing
 through,  it  is  a  great  shame  and.tra-

 edy  that  our  critics  are  taking  poli-
 “tical  advanage  by  whipping  up  agita-

 tiéns  in  and  out  of  season  and  also  in
 every  sphere.



 383  D.G.,  1981-82—Min.

 \[Shri
 R.  १,  Ghorpa te!

 aving¥inherited  an  economy  in
 total  shambles  and  our  finances  in
 doldrums,  our  dynamic  and  imagina-
 tive  Commerce  Minister,  deserves

 special  congratulation  for  having
 pooled  his  wits  and  wisdom  together
 to  steer  the  ship  of  State  through
 troubled  waters  in  the  year  1980-81.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER
 Please  conclude  ;  I  will  give  you  more
 chance  when  you  speak  on  other
 Demands.

 SHRI  R.  Y.  GHORPADE  द
 There  is  one  more  important  point.
 That  is  a  matter  which  emanates
 from  my  own  State.  I  will  be  failing
 in  my  duty  to  my  people  if  I  do  not
 mention  that.  This  is  about  ‘Coffee’.
 Coffee,  as  you  know,  has  played  a
 very  vital  role  not  only  in  generating
 foreign  exchange  but  it  has  also  mas-
 sively  contributed  to  the  State  Ex-
 chequer  by  way  of  Agricultural  In-
 come-tax.

 Sir,  Coffee  occupies  0.09  per  cent
 of  the  cultivated  area  in  my  State.
 It  provides  75  per  cent  of  the  State’s
 revenue  from  Agricultural  Income-
 tax.  The  Indian  revenue  from  all

 -duties  and  taxes  on  exports  in  1977
 was  of  the  order  of  Rs.  228  crores,
 From  coffee  alone  it  was  Rs.  60—95

 -crores  or  27.6  per  cent.

 So,  Sir,  I  am  trying  to  draw  the
 attention  of  the  hon.  Minister  to  the
 vital  role  played  by  this  vital  industry,
 But  unfortunately,  despite  this  mas-
 sive  role  played  by  this  industry,  not
 only  in  earning  foreign  exchange,....

 MR.  DEPUTY-SPEAKER
 “With  Coffee,  you  can  conclude  now.

 SHRI  R.Y.  GHORPADE  :
 ‘Sir,  I  would  like  the  hon.  Minister
 to  treat  the  coffee  industry  at  par  with
 other  industries  which  are  export-
 oriented.  Today,  none  of  the  benefits,
 concessions  given  to  export-oriented
 industry  are  given  to  the  coffee  in-
 dustry  and  it  is  really  very  unfor-

 xtunate.  The  Prime  Minister  has  been
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 very  keen  that  we  should  encrourage
 the  agricultural  sector  and  _  this  is
 very  much  in  the  agricultural  sector.
 I  think,  the  hon.  Minister  will  bear
 this  in  mind  and  show  certain  consi-
 deration  to  this  sector  and  given  them
 not  only  concessions  and  other  relief,
 but  also  exempt  them  from  the  pur-
 view  of  wealth  tax.

 It  is  very  important  that  they
 are  exempted  from  the  wealth  tax
 net.  In  this  connection,  I  would  like
 to  give  you  a  few  examples  of  the  coffee
 concerns  in  the  State  of  Karnataka.
 The  tax  as  percentage  of  gross  profit
 paid  by  the  Consolidated  Coffee  Ltd.
 in  the  Karnataka  State  is  63.49  and
 by  Coffee  Lands  it  is  63.57%.  Ifyou
 take  similar  figures  in  respect  of  other
 compaines  under  Central  Taxation,
 in  respect  of  TOMO,  it  is  31.46%,
 Bombay  Dyeing  17.48%,  ACC
 35-34%,  TISCO—  16.98%  and
 so  on.  In  view  of  this,  kindly  see  the
 role  played  by  the  coffee  industry.

 In  the  end,  I  would  like  to  draw
 the  attention  of  the  hon.
 Minister  to  one  important
 fact  of  which  he  is  already  aware.
 It  has  already  been  agreed  to  in
 principle  that  Government  would
 establish  Karnataka  Cardamon  Cor-
 poration  of  India.  I  would  only
 request  the  hon.  Minister  tosee  that
 the  Cardamon  Corporation  comes
 into  existance  as  early  as  possible.
 The  smali  and  medium  size  growers
 have  already  suffered  immensely,
 If  this  Corporation  is  established,
 it  will  go  a  long  way  to  save  the
 cardamom  planters,  and  the  carda-
 mom  industry  would  be  able  to  play
 a  vital  role  in  augmenting  the  foreign
 exchange  reserves  of  this  country.

 थ  शिव  कुमार  सिह  ठाकुर  (खंडवा)  :

 माननीय  उपाध्यक्ष  महोदय,  भ्र भी  तक  जो

 दें
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 जो  हमार  लयक  मंत्री  श्री  प्रणब

 मुखर्जी  कौर  हों  खुर्शीद  झालम  बांन  हैं,

 मुझे  उन  पर  पूर्ण  विश्वास  है  कि  उन

 के  नेतृत्व  में  कामों  मिनिस्ट्री  हमारे  देश

 के  उद्योगों  मोर  व्यापार  को  काफी  आगे

 ले  जाएगा  ।  कल  श्री  बुर्ीद  झालम  बांन
 ने  यह  बताया था  कि  छठी  पंचवर्षीय

 योजना  में  25  रीजनिंग  मिल  और  खोले

 जाएंगे  ।  भाप  के  माध्यम  से  मैं  उन  से
 प्रार्थना  करना  चाहता  हुं  कि  मेरी  कॉस्ट-

 टुयेन्सी  में  बुरहानपुर नगर  में  15  हजार
 पावरलूग्स  हैं  भोर  हमारे  जो  खंडन  और

 खरगोन  जिले  मध्य  प्रदेश  में  है,  वे  कपास

 के  बड़े  जिले  हैं  ।  भ्रकेले  बुरहानपुर में
 पावरलूमों  में  36  हजार  किलोग्राम  यार्न
 रोज  लगता  है  मोर  इस  हिसाब  से  25

 हजार  स्कैंडल  वाले  9  मिलों  को  srteq-

 कता  है,  बुरहानपुर  को  पुरा  यान॑  सप्लाई
 करने  के  लिए  ।  इसलिए  मैं  उन  से
 प्रार्थना  करना  चाहना  हूं  कि  अगर  उस
 जगह पर  झप  9  मिल  नहीं  दे  सकते  हैं
 तो  कम  से  कम  एक-दो  स्पिनिंग  मिल  तो

 वहां  पर  दें  ।  उस  क्षेत्र  में  इतने  मिल  तो
 way  खले  भोर  अगर  ये  भों  नहीं

 खोलना  चाहते  हैं,  तो  मैं  यह  बताना

 चाहता  हूं  कि  हमारे  यहां  के  किसान
 सहकारिता  के  क्षेत्र  में  इन  को  खोलने

 के  लिए  तैयार  हैं  ।  उन  को  श्राप  इस

 बात  का  एलोवेंस  दे  दें  कि  उन  को  शीध्र
 मशीनें  सप्लाई  की  जाएंगी  ।  राज  स्त्री-
 fet  मिलों  के  लिए  जो  मशीनों  की

 आवश्यकता  होती  है,  वह  छः  सात  साल

 सें  पहले  नहीं  मिलती &  ।  या  हरमें

 पुरानों  मशीनें  विदेशों  से  रायात  करने  कीं

 इजाजत  दें  ।  हम  किसान  पैसा  इक्ट्ठा
 करके  एक  कोआपरेटिव  बना  लेंगे  कौर  वे

 खंडवा  जिले में  34  स्पिनिंग मिलें  खोलने

 के  लिए  सक्षम हैं  ।

 मेरे  क्षेत्र  की  जो  बातें  हैं,  उन  को
 हीं  मैं  यहां  पर  कहूंगा  ।

 43  1.5--13
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 माननीय  उपाध्यक्ष  महोदय,  टेक्सटाइल
 कमिश्नर  ने  31-12-79  को  भनभयथो-

 राज्य  पावरलूम  को  प्रयोराश्ज  करने  के

 लिए  एप्लीकेशंस मांगी  थीं  ।  मेरे  क्षेत्र  में

 बहानपुरे के  तीन-चार सौ  लोग  गरीबी

 के  कारण  या  पैसे  की  कमी  के  कारण
 समय  पर  एप्लीकेशंस  नहीं  दे  पाये  ।

 इस  सम्बन्ध  में  मुझे  भी  एक  हजार  पत्र

 मिल  चुके  हैं  और  आपकों  भी  मिल  चुके
 हैं  ।  इसलिए  मैं  निवेदन  करना  चाहता

 हूं कि  माननीय  मंत्री  जी  बुरहानपुर  के

 लोगो ंको  इस  मांग  पर  सहानुभूतिपूर्वक

 क्वार  करके  उनके  पावरलूम को  प्रथो-

 राज्य  करें  ।

 पावरलूम  उद्योग  को  उठाने के  लिए
 जब  तंक  प्राय  उन्हें  बेभ्नरहाईसिंह,  कारणों-

 tra  और  पार्किंग  फेसिलिटीज  नहीं  देंगे

 तब  तंक  यह  उद्योग  ऊपर  नहीं  उठाया
 जा  सकती है  ।  यह  सब  उद्योग  में  काम  करने
 वाले  लॉग  गरीब हैं  ।  अत:  केन्द्रीय  शासन
 को  देयरहाउरसिंग  कॉरपोरेशन  के.  लिए
 और  मार्केटिंग फेडरेशन  को  सहकारिता  के

 अनेक  प्रदेशों  में  काफी  विविधताएं  हैं  |
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 हमारे  देश  में  एडी बल  घायल  का

 सात सो  करोड़  रुपये  का  कं  किया

 जाता  है.  ।  नेशनल  Sate  डवलपमेंट

 कार्पोरेशन  के  अघ्यक्ष  डा,  कुरियन
 ने  मर्नकेंट  साफ  इंडिया  का  एक  स्कीम

 it  है  ।  उनका  दावा  है  कि  पर  उसको

 मान  पलिया  जाए तो  देश  की  सात  सौ

 करोड़  रुपये  की  विदेशी!  ax  बचायी  जा

 सकता  है  ।  उनकी  योजना  का  ठीक  तरह
 से  परीक्षण  कर  के  क्रियान्वयन  किया

 जाना  चाहिए  जिससे  कि  हमारे  देश  कीं

 सात  सो  करोड़  रुपये  कीं  विदेशी  मुद्रा

 बच  सके  |  उनके  नेतृत्व में  गुजरात  के
 खेड़ा  जिले  के  किसानों  ने  सफलतापूर्वक

 wee  कौर  द  के  पदार्थों  के  उत्पादन
 में  इसको  क्रियान्वित  कियया  है  ।  इसी

 प्रकार  से  उनकी  टेक्सटाइल  के  क्षेत्र  में
 भी  कपास  करें  लेकर  बीसवीं  मिल  तक
 के  लिए  योजना  है  ।  उनकों  योजनाओं

 पर  सहानुमूतिशूवंक  विवार  कर  के  झमल

 fear  जाना  चाहिए  ।

 उपान्प॑व  महोदय,  West  हमारे  किसनों

 को  मजबूत  करना  पड़ेगा  ।  की  ast.  मा

 जो  कपास  खरीदती  है  उसको  qa  रुप
 से  मर्  में  जा  करज  किसानों  की  कपास
 को  खरीदना  चाहिए  .।  उसने  काफी  पैसा
 कमाल।  है  ।  इसलिए  स.  सी  .भाई.11

 बिल्कुल  नो  wie,  नों  लोस  के  बेसिस  पर
 काम  करना  चाहिए  जिससें  कि  किसनों
 को  लाभ  हो  सके  ।

 इतना  हो  मुझे  निवेदन  करना  है  ।

 THE  MINISTER  OF  COM-
 MERCE  AND  STEEL  AND
 MINES  (SHRI  PRANAB  MUKH-
 ERJEE)  ।  Mr.  Deputy-Speaker,  Sir
 I  am  grateful  to  the  hon.  Members
 who  have  madetheir  observations
 while  participating  in  the  Demand
 for  Grants  concerning  the  Ministry
 of  Commerce.

 of  Commerce  ”

 Sir,  this  is  the  first  in  the  series
 of  the  current  year.  I  do  appreciate
 the  anxiety  of  the  hon.  Members
 when  they  look  at  the  figure
 particularly  to  the  gap  on  our
 trade  account,  which  is  staggering
 and  the  concern  which  they  expressed
 in  regard  to  the  performance  of
 export.

 Sir,  as  I  mentioned  while
 replying  to  the  debate  on  the  floor
 of  this  House  last  year  export
 performance  depends  on  the  -gen-
 eral  health  of  the  economy.  As  3
 member  has  correctly  pointed  out,
 afterall  if  something  is  being  pto-
 duced,  then  it  is  the  responsibility
 of  the  salesman  to  sell  it.  And  the
 role  of  the  Comm~rce  Minister
 is  that  of  the  salesman  to  sell  the

 roducts  of  the  country  outside
 in  the  world.  Therefore,  if  the
 production  apparatus  within  do-
 mestic  economy  is  not  geared  up
 naturally  it  will  have  its  effect  on
 the  Export.

 Secondly,  Sir,  the  question
 which  we  shall  have  to  take  into
 account  is  what  approach  should
 we  have  ?  Unfortunately,  the  idea
 was  permitted  to  be  injected  into
 the  system  that  we  must  have
 sufficient  to  export.  We  must  have
 exportable  surplus.  Here  the  point
 I  would  like  to  mention  is  this,
 In  the  Indian  economy,  and  in  the
 context  in  which  we  are  living  to-day,
 with  such  a  huge  population  and  a
 very  big  market  with  capacity  to
 absorb,  the  concept  of  exportable
 surplus  is  not  perhaps  very  rele-
 vant.  We  have  to  produce,  to  meet
 our  demand.  At  the  same  time,  a
 part  of  it  must.  be  ear-marked  for
 export.  Otherwise,  if  we  want  to
 point  out  that  after  meeting  the
 domestic  demand  fully,  we  can
 export  whatever  surplus.  is  left,
 I  would  say  that  we  have  not  reached
 that  stage  in  the  Indian  economy.
 Therefore,  export  must  be  a  con-
 scious  effort,  and  we  must  manage
 the  demand  and  supply  in  such  a
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 manner,  and  control  our  economy
 in.  such  a  fashion  that  we  are m  a
 position  to  keep  our  presence  felt
 in  the  export  market.  At  the  same
 time,  we  can  go  on  meeting  our
 demand  more  and  more.

 I  would  first  like  to  explain
 one  point  to  the  hon.  Members,  as
 most  of  them  have  drawn  their
 conclusions  from  the  figures  which
 we  have  quotedin  the  Annual
 Report,  and  which  have  been
 quoted  in  the  Economic  Survey.
 Unfortunately,  the  system  of  our
 information  collection  and  data
 processing  is  a  little  erroneous.  The
 figure  which  we  projected  there,
 relate  to  the  period  upto  Septem-
 ber.  And  as  the  hon.  Members
 are  well  aware,  not  only  was  the
 year  1979-80  a  very  bad  year  from
 the  economic  point  of  view  ;  but
 even  up  to  the  first  sixmonths  of
 the  calendar  year  and  the  first  four
 months  of  the  financial  year,  upto
 July  1980,  the  position  was  extre-
 mely  bad.  Therefore,  if  I  quote
 the  latest  figures  which  I  have,
 I  think  the  hon.  Members  should
 come  to  this  conclusion,  viz.  keeping
 in  mind  the  picture  depicted  in  the
 Economic  Survey  on  the  basis
 of  the  information  which  was  made
 available  ।  earlier,  and  the  figures
 which  we  have  now,  the  picture
 is  not  so  gloomy.  The  totality  is
 this  ।  if  we  take  into  account  the
 figures  from  April  to  January,  or

 April  to  December,  in  a  large  num-
 ber  of  items  in  respect  of  cases
 both  where  our  exports  have  in-
 creased,  and  where  our  exports
 have  decreased  in  1979-80.  the  total
 export  was  for  Rs.  3700.99  crores  ;
 and  that  was  the  figure  on  the  basis
 of  which  I  made  the  projection  of
 our  export  targets  for  the  current

 year.  Ultimately,  this  figure  of
 Rs.  3700.99  crores  reached  the  figure
 of  Rs.  6400  odd  crores—Rs.  6426
 crores  or  Rs.  6427.0  crores.
 That  is  the  ultimate  figure,  which
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 was  our  export  performance  for
 1979-80.

 Compared  to  that,  this  year’s
 figure  for  the  same  period  in  those
 items—both  in  cases  where  exports
 have  increased,  and  cases  where
 they  have  decreased—comes  to  Rs.
 4261.08  crores.  And  the  growth
 is  15.1%.  On  that  basis,  we  are
 optimistic  that  it  will  be
 possible  for  us  to-  reach  the
 export  target  figure  which  we  have
 fixed,  viz.  Rs.  7100  crores.

 Let  us  look  at  the  movement  of
 the  various  commodities.  In  tea
 there  has  been  a  growth  of  8.3%
 in  coffee,  of  40.4%  ;  in  tobacco—
 unmanufactured,  of  21.7%  3;  in
 cashew  kernels,  of  37.7%  ;  r०
 cessed  foods,  of  51.4%,  and  of  raw
 cotton,  of  250.0%,

 Somebody  may  say  :  “There
 are  all  primary  commodities  or  agri-
 cultural  commodities.  What  is
 your  performance  in  respect  of
 manufactured  commodities
 Therefore,  I  am  coming  to  some
 of  the  manufactured  commodities.
 In  cotton  textiles,  the  growth  has
 been  17-7%  3;  in  jute  manufac-
 tures,  of  34.7%,  and  in  engineering
 goods,  of  30%.  These  are  the
 bulk  commodities.  The  value  which
 we  have  projected  this  year  for
 engineering  goods  is  roughly  about
 Rs.  goo  crores.

 Somebody  may  say—and  it  is
 very  often  pointed  out  “This  growth
 is  nothing  but  _  inflation.
 The  prices  have  gone  high  ;  and
 that  is  why  you  have  realized  more
 amounts.  in  the  form  of  inflated
 prices.  Therefore,  it  does  not  indi-

 cate  the  real  position.”  I
 would  say,  it  is  partly  true;  it  is  not
 fully  true.  Where  the  growth  is  just
 about  10  t»  12  per  cent,  we  can  take
 into  account  thatthere  has  been  an
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 inflationary  reflection  in  the  volume
 of  growth;  but  where  the  growth  is
 more  than  20  to  25  per  cent  for  30  per-
 cent,  if  we  say  that  it  is  just  because  in
 terms  of  value,  perhaps  it  would  not  be
 correct  to  come  to  that  conclusion.  Here
 I  have  got  some  figures  where  I  can
 indicate  that  there  has  been  some
 growth  in  respect  of  volume  also  and
 there  too  I  will  take  a  few  agricultural
 commodities,  a  few  manufacturing
 commodities.  For  instance,  take  the
 jute  manufacturers.  I  am  taking  the
 figures  from  April  to  October.  In
 1979-80,  it  was  236.30  thousand  ton-
 nes;  for  the  same  priod,  in  1980-  81,
 it  is  242.4  thousand  tonnes,  In  terms
 of  value  it  has  gone  up  from  Rs.
 143.36  crores  to  Rs.  193.51  crores.  In
 terms  of  tea,  it  was  117.32  million
 kgs.  in  1979.80;  in  1080-81,  it  is
 119.95  million  kgs.  In  respect  of  coffee
 it  was  49.65  thousand  tonnes  in  1979-
 80;  in  1980-81,  it  is  17.34  thousand
 tonnes.  Therefore  in  certain  commodi-
 ties,  in  respect  of  both  volume  and
 value,  there  has  been  an  upward
 trend,  but,  at  the  same  time,  keeping
 aneyeonour  requirement  and  on  the
 international  scenario,  I  would  not
 say  that  our  performance  is
 quite  satisfactory,  What  I  can
 say  at  a  _  given  situation  is
 that  we  cannot  expect  to  have
 perhaps  the  better  results  than  what
 we  have  achieved  during  this  year,
 particularly  in  the  situation  in  which
 we  allowed  ourselves  to  think  in  terms
 of  having  something  to  export  after

 घाट  the  domestic  demand  fully
 and  that  concept  of  exportable
 surplus  which  we  allowed,  that  culture
 was  unfortunately  injected  into  the
 system  which  stood  in  the  way  of
 vigorous  export  promotion,

 One  point  is  to  be  kept  in  mind
 while  we  are  considering  about  ex-
 port.  It  is  easier  for  a  manufacturer
 and  a  producer  to  sell  it  in  the  domes-
 ‘tic  market  because  his  return  and  _pro-
 fit  is  much  more.  Therefore,  if  one
 gives  him  the  option  to  sell  it  in  the
 domestic  market,  definitely,  he  would
 not  like  to  go  to  the  international
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 market  where  the  competition  is  stiff
 and  the  atmosphere  is  hostile,  at  least
 not  so  friendly,  unless  he  is  provided
 with  some  sort  of  incentive—the  ques-
 tion  of  cash  assistance  and  cash  sub-
 sidy.

 Whether  our  export  is  highly
 subsidised  or  not,  I  will  come  to  that
 aspect  a  little  later.  But  before  that  I
 would  like  to  explain  the  international
 situation  under  which  we  are  placed
 today.  Sometimes  it  has  been  poin-
 ted  out  that  very  often  we  are  rai-
 sing  the  question  of  oil.  How  long  are
 we  going  to  repeat  that  argument  and
 whether  we  are  utilizing  that  argument
 that  the  rise  in  the  oil  prices  is  a  cover
 to  our  inefficiency  ?  This  is  not  so.
 It  is  not  the  picture  in  relation  to
 India  alone.  According  to  the  in-
 formation  provided  by  the  World
 Bank  about  the  state  of  affairs  of  the
 oil  importing  developing  countries,
 I  would  just  give  you  the  figures
 which  will  indicate  what  is  a  stag-
 gering  figure  we  have,  so  far  as  our
 import  bill  is  concerned.  It  is  relating
 to  every  oil  importing  country.  In
 1973,  the  total  value  of  the  oi!  import
 of  oil  importing  developing  countries
 was  7  billion  U.S.  dollars  in  1980,
 the  figure  has  gone  up  to  67  billion
 U.S.  dollars—from  7  billion  in  1973.0
 to  67  billion  in  1980  over  a  period  of
 7  years.  What  is  the  volume  of  im-
 port  ?  The  volume  of  import  in
 1973  was  4°6  million  barrels  per  day;
 and  it  has  increased  to  62  million  bar-
 rels  per  day.  If  we  make  a  simple
 arithmetic,  we  will  find  that  the  volume
 is  remaining  more  or  less  the  same  or
 a  little  improvement,  but  the  net
 import  bill  has  gone  up  from  7  billion
 U.S.  dollars  to  67  million  U.S.
 dollars  over  a  period  of  7  years.
 And  what  is  the  current  account
 deficit  ?  It  is  not  merely  India.
 It  is  so  with  all  oil  importing
 developing  countries.  In  1973  the
 total  current  account  deficit  was  U.S.
 dollars  6-7  billions.  In  1975.0  from
 6-7  it  went  up  to  U.S.  dollars
 39°6  and  in  1980  it  has  gone  up
 to  U.S.  dollars  61.  Therefore,
 this  is  the  state  of  affairs.
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 So  far  as  our  export  earnings  are
 concerned,  hon.  Members  are  fully
 aware  that  almost  65  per  cent  of  our
 total  export  earning;is  being  spent  on
 importing  petrol  and  petroleum  pro-
 ducts  alone.  Some  hon.  Members  have
 suggested  that  we  should  make  seri-
 ous  efforts  to  reduce  our  dependance
 on  imports  of  petrol.  This  is  8  matter
 which  should  be  considered  seriously.
 But  if  you  just  look  at  our  total  volume
 of  import  which  is  roughly  15  to  16
 million  tonnes  a  year,  and  if  we  have
 to  reduce,  which  is  the  area  for  reduc-
 tion?  We  cannot  reduce  on  dies2lisa-
 tion  of  our  pump  sets  for  irri-
 gation  projects;  we  cannot  reduce
 the  import  of  kerosence  oil  to  provide
 lighting  facilities  to  6,00,000  villages;
 we  cannot  reduce  import  of  fertilizers
 if  we  want  to  maintain  our  agricultu-
 ral  production.  We  cannot  reduce  on
 our  necessaries  so  far  as  transport
 is  concerned.  You  can  say  that  we
 can  reduce  our  consupmtion  on  per-
 sonalised  transportation.  I  have  cal-
 culated  it  is  not  even  five  per  cent.
 And  India  has  the  go  over  the  volume
 of  the  total  import  order  or  stock
 order,  compared  to  many  other  coun-
 tries  but  so  far  as  petrol  consumption

 is  concerned  India  has  one  of  the  lowest
 per  capita  consumption  of  petral  and
 petroleum  products.  Therefore,  the
 international  situation  and  the  prob-
 lems  of  the  developing  counctries  are
 not  soeasy  and  comfortable.  Someone
 has  asked  why  our  shares  are  going
 down.  It  isnot  only  our  shares  that  are
 going  down.  Shares  of  any  of  the
 developing  countries  are  going  down.
 And  in  fact,  according  to  the  Report  of
 the  GATT  the  Volume  of  the  growth
 in  international  trade  was  almost
 half  compared  to  that  of  last  year.  In

 1980.0  it  is  alraost  half  compared  to
 that  of  1979.  And  both  the  develo-
 ping  countries  and  the  developed
 countries  are  having  problem.
 Their  problem  is  to  restriction
 to  enter  into  the  market  of  the  deve-

 loped  countries.  The  developed  coun-
 rites  have  the  problem  of  recession,
 they  have  the  problem  of  demand
 constraint  and  inflation  and  the  deve-

 loped  countries  have  the  capabilities
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 and  capacities  to  transfer  their
 problems  to  the  developing  counties:
 They  have  the  advantages,  beause
 even  if  you  take  the  recycling  of  petro
 dollars  which  comes  to  a  huze  amount
 ofmoney  itisthedeveloped  countries
 who  have  the  advantages  and  ‘hey
 are  in  an  advantageous  position.  And  it
 isknown  tohon.  Members,  particula-
 raly  Mr.  Goel,  who  was  making  his
 observations,  he  is  aware  of  the  prob-
 lem.  He  was  a  Minister  in  this  Mini-
 stry  itself.

 In  every  international  forum,
 be  it  at  the  UNCTAD,  be  it  the
 UNAIDO  III  at  Delhi,  or  be  it  the
 Tokyo  round  of  discussions  in  al-
 most  all  international  fova  we
 have  been  trying  to  impress  upon
 the  developed  countries  that  they
 should  restructure  and  they  must
 provide  facilities  to  the  developing
 countries  in  areas  where  they  have
 developed  the  appropriate  technology.
 We  have  pointed  out  that  a  develo-
 ping  country  like  India  isnot  going
 to  export  sophisticated  items
 like  jets.  We  have  the  comparative
 advantage  in  textiles,  we  have  the
 comparative  advantage  in  certain

 products  like  those  where  we  have  the

 appropriate  technology  where  we  are
 in  a  competitave  po  ition  and  even
 in  respect  of  these  items  the  market  is
 restricted  to  us.  It  will  be  very  difficult
 for  the  developing  countries  to  earn
 the  requisite  foreign  exchange  not
 merely  by  selling  their  goods  but
 they  cannot  import  the  necessary
 technology,  they  cannot  import  the
 necessary  inputs  raw  material,  machi-
 nery  and  equipment  which  are  abso-
 lutely  necessary  for  the  industrial

 development  of  the  country.  This
 battle  is  going  on.  The  North
 South  dialogue  has  failed.  The  special
 session  of  the  UN  Assembly  which
 was  meant  to  evolve  the  strategy
 for  the  current  decade  could  not
 materialise.  But  it  should  not  be
 pointed  out  that  we  should  give  up
 all  hopes  or  we  should  not  try.  We
 are  making  our  efforts  and  I  hope  it
 will  be  possible  for  us  over  a  period
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 of  years  and  by  sustained  efforts  to
 convince  them  and  to  impress  this
 upon  them.

 Coming  to  the  domestic  situation,
 as  I  have  already  pointed  out,
 keeping  this  huge  trade  gap  in  view,
 what  type  of  strategy  can  we  contemp-
 late?  I  do  agree  with  certain  hon.
 members  when  they  have  suggested
 that  we  must  look  at  the  import
 figures  and  see-whether  we  can  reduce
 our  dependence  on  imports  in  certain
 non-essential  areas.  So,  our  strategy
 would  be,  in  cetain  areas  where  we
 have  the  capacity,  fullest  emphasis
 should  be  laid  on  utilisation  of  capa-
 cities  which  have  been  created.  If
 we  can  utilise  the  capacities  to  the
 fullest  extent,  it  would  be  possible  for
 us  to  meet  our  requirements  to  a
 considerable  extent.  Take  the  case
 of  aluminium.  We  have  the  capacity
 of  producing  nearly  300,000  tonnes
 and  our  requirement  at  the
 present  level  of  consumption  is  more
 or  less  the  same.  But  unfortuately,
 last  year  we  produced  only  192,000
 tonnes.  This  year  the  production  may
 be  about  200,000  tonnes  or a  little
 more.  Therefore,  there  is  a  gap  of
 nearly{100,000  tonnes  and  we  have  to
 import  it.  Same  is  the  case  with  ce-
 ment.  Same  is  the  case  with  steel.

 Certain  infrastructural  constrai-
 nts  which  stood  in  the  way  of  greater
 utilisation  of  capacities  fortunately
 have  been  taken  care  of  and  from
 September  onwards,  things  have
 started  improving.  Particularly  in
 respect  of  one  of  my  own  Ministries,
 as  hon.  members  are  aware,  because
 of  infrastructural  constraints,  we  were
 not  ina  position  to  produce  steel.  If
 we  just  look  at  the  steel  production
 figures  from  April  to  September,  the
 average  monthly  production  was
 just  300,000  tonnes.  From  October
 onwards,  the  production  picked  up
 and  as  a  result  it  would  be  possible
 for  us  to  produce  more.  If  the  constrai-

 nts  would  have  continued,  this  year’s
 production  would  have  been  a  hun-
 dred  million  tonnes  less  than  that  of
 last  year.  But  because  of  the  improve-
 ment  in  the  situation  in  regard  to
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 availabliity  of  power  and  availability
 of  coal,  it  may  be  possible  for  us  to
 increase  the  production  a  little  more
 from  the  level  of  the  last  year.  Same  is
 the  case  with  many  other  industries.
 Therefore,  we  do  hope  that  it  may
 be  possible  for  us  to  reduce  our  im-
 ports  in  certain  areas  where  we  have
 created  capacity,  by  greater  utilisa-
 tion  of  that  capacity.

 Many  hon.  members  _  have  poin-
 ted  out  about  edible  oil  and  asked,
 why  can’t  you  do  it?  In  fact,  we  wanted
 to  reduce  the  import  of  edible  oil.
 One  hon.  member  quoted  some  figure;
 would  not  like  to  go  into  it.  But  in
 1977-78  we  took  a  very  easy  position,
 as  at  that  time  there  wasno  constraint
 of  foreign  exchange  and  we  thought
 that  perhaps  it  would  be  easier  for  us
 to  import  edible  oil  by  spending  some
 foreign  exchange.  I  would  not  mind
 a  liberalised  import  policy  which
 can  widen  our  production  base,
 which  can  help  rapid  industrialisa-
 tion.  I  do  not  mind  importing  sophi-
 sticated  technology,  which  we  do
 not  have.  I  do  not  mind  importing
 critical  inputs  and  raw  materials
 which  can  strengthen  my  own  pro-
 duction  base.  But  definitely  we  must
 have  a  fresh  look  whether,  taking
 advantage  of  the  liberalised  import
 policy,  we  can  permit  the  import  of
 those  commodities  which  are  no
 absolutely  necessary  for  enlarging  and
 expanding  the  economic  activities
 of  the  country.  I  can  assure  hon.
 members  that  when  the  new  import-
 export  policy  woukd  be  announed,
 many  of  the  suggestions  which  hon.
 members  have  made  will  be  taken  into
 account.

 AN  HON.  MEMBER  :  By  what
 date  ?

 SHRI  PRANAB  MUKHERJEE  :
 Usual  date.  Surely  I  am  not  going
 to  make  you  April  Fool  !

 Coming  to  the  general  strategy
 of  various  policy  measures  which  have
 been  taken  and  their  impact,  some
 hon.  members  have  pointed  out  that
 we  have  given  a  series  of  concessions
 to  the  exporters.  Sometimes  it  has
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 been  pointed  out  that  export  is  going
 to  be  a  pampered  child.  My  submission
 is  that  export  is  not  a  pampered  child.

 Export  is  an  absolute  necessity.
 It  is  necessary  for  us  to  meet  our  debt
 services.  It  is  necessary  for  us  to  enable
 us  to  import  the  essential  raw  materials,
 technology,  inputs  to  widen  our  pro-
 duction  base.  At  the  same  time  it  is
 necessary  to  create  a  situation  in
 which  our  products  are  in  a  position
 to  compete.  Is  our  export  highly
 subsidised?  Very  often  this  argu-
 men!  is  played  up  that  you  are  highly
 subsidising  your  exports.  Unfortu-
 nately,  sometimes,  this  argument  is

 quoted
 against  us  particularly  by

 os¢  -countries  which  want  to
 impose  counters  voiling  duty.  Particu-
 larly  in  the  USA  they  have  been
 saying  that  in  the  Indian  Parliament
 many  of  the  Members  have  said  that
 their  exports  are  higly  subsidised.
 If  you  just  look  at  the  volume  of  ex-
 port  and  the  amount  which  we  spend
 on  cash  compensatory  support  you
 will  find  that  it  is  not  highly  sub-
 sidised.  Even  then  we  make  a  regular
 review.  As  a  result  of  the  last  year’s
 review  we  have  reduced  or  abolished
 cash  compensatory  support  in  75
 items.  But  we  have  to  neutralise  the
 tax  element  and  incidence  of  direct
 and  indirect  taxes  so  that  our  goods
 become  competitive  in  the  world
 market.  We  are  a  signatory  to  the
 GATT  agreement  against  subsidies
 and  against  dumping.  Therefore,  the
 countries  which  cannot  compete  with
 us,  will  not  permit  our  products  to  be
 highly  subsidised.  In  a  few  cases,
 particularly  in  the  textile  case,  the
 United  States  Government  took
 this  position  that  your  textile  items

 were  highly  subsidised.  We  contested

 and  ultimately  we  won  the  case.  In

 certain  cases  we  have  referred  the

 matter  to  the  GATT  and  in  due  course,
 our  view  point  will  be  strengthened.
 But  what  is  needed  to  make  our  goods

 competitive  and  to  see  that  our  goods
 could  find  access  to  the  foreign  markets,
 is  to  provide  the  necessary  support  to

 them.
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 Coming  to  certain  specific  sub-

 jects  which  the  hon.  Members  have
 mentioned  particulary  in  regard  to
 the  textile  policy  which  we  have
 announced  naturally  some  hon.  Mem-
 bers  have  made  their  observations.
 In  regard  to  handloom  I  would  not
 like  to  discuss  anything  because  my
 colleague,  the  Minister  of  State,  Shri
 Khursheed  Alam  Khan,  yesterday
 spelt  out  in  detail  the  policies  and

 programmes  which  we  are  going  to
 have.

 Textile  is  a  very  important  sector
 not  only  for  export  purposes  but  also

 to  meet  our  cloth  requirement.  I  now
 come  to  the  unfortunate  policy
 which  was  adopted  by  the  eailier
 Government  in  1978.  In  fact,  this
 morning,  I  was  going  through,  the

 speech's  of  Mr.  George  Fernandes,
 who  was  the  father  of  that  Scheme,  and
 I  cared  to  find  as  to  what  prompted
 him  to  evolve  that  policy  which  put
 a  blanket  ban  on  the  expansion  of  the
 organised  sector.  Then  I  found  a  very
 interesting  passage  about  that  new
 textile  policy  where  he  said  that  he
 would  replace  machine  by  hand.
 There  is  no  objection.  He  can  give
 maximum  mileage  to  the  handloom
 sector.  But  still  there  is  a  limit.
 If  your  total  cloth  requirement  is

 36,000  million  metres  by  the  end  of
 the  Fifth  Five  Year  Plan,  can  any-
 body  say  that  these  36,000  million
 metres  would  be  produced  in  the
 handloom  sector  alone?

 SHRI  RAM  VILAS  PASWAN:
 Yes.

 SHRI  PRANAB  MUKHERJEE:
 No.  Even  if  you  produce  it,  what
 would  be  the  cost,  who  will  be  able  to
 purchase  it?  If  you  subsidise  it,  from
 where  the  money  will  come  ?It  is  not
 going  to  come  either  from  my  pocket
 or  from  Mr.  Paswan’s  Poc  ket  or  Mr.
 Venkataraman’s  pocket  We  will  have
 to  take  it  from  the  people  and  then  we
 will  have  to  subsidise  one  setion  of  the
 economy.  Therefore,  in  the  new  policy
 which  I  have  announced  have  kept
 the  predominant  role  Of  the  hand-
 loom  sector.  40  per  cent  Of  the  growth
 is  envisaged  for  the  handloom  sector
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 At  the  same  time,  I  have  made

 certain  changes  on  power  looms.
 Some  hon.  Member  has  pointed  out
 that  there  should  be  a  review;  I
 agrec.  We  created  a  situation...

 AN  HON.  MEMBER  :  What
 about  a  national  wage  policy  for
 handloom  weavers  ?

 SHRI  PRANAB  MUKHERJEE  :
 I  am  coming  to  that.  You  cannot
 have  a  national  wage  policy  in  respect
 of  one  sector,  unless  you  take  a  totally
 comprehensive  view.

 So  far  as  powerloom  is  concerned,
 we  took  a  peculiar  position,  like  the
 ostrich,  keeping  our  nose  and  eyes
 sunk  in  the  sand,  thinking  nobody
 is  seeing  us,  because  we  cannot  see
 anybody.  Powerloom  very  much
 exists,  but  we  did  not  impose  any
 duty.  At  one  point  of  time—
 perhaps,  Shri  Satish  Agarwal  would
 have  seen  the  file—even  the  excise
 levy  was  not  realised  from  the  power-
 loom.  Therefore,  the  growth  of
 powerlooms  was  just  like  mushroom.

 I  do  appreciate  the  stand  taken
 by  the  earlier  Government,  by  recog-
 nising  this  powerloom.  What  have
 I  done?  I  have  tended  the  policy
 to  its  logical  conclusion,  that  all  the
 powerlooms  which  have  come  to
 exist  should  be  regularised,  should
 be  recognised,  and  they  should  be
 brought  under  some  sort  of  control.
 At  the  same  time,  I  have  recognised
 the  fact  that  at  least  five  per  cent
 growth  should  be  permitted  there.

 There  too  we  have  taken  into
 account  that  powerlooms  do  not
 stand  in  the  way  of  expansion  of
 handlooms.  Therefore,  in  the  new
 policy  I  have  pointed  out  that  these
 handiooms  which  would  like  to
 graduate  themselves  to  powerlooms,
 will  be  given  preference,  and  in  the
 five  per  cent  of  growth  that  has  been
 visualized,  they  will  be  given  addi-
 tional  looms,  so  far  as  powerlooms  are
 concerned,
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 In  respect  of  the  organised  sector»
 unless  we  modernise  them,  it  would
 not  be  possible  for  us  to  see  that  we
 can  compete  in  export.  For  that  we
 have  to  improve  our  quality.  There-
 fore,  it  is  absolutely  necessary  to  have
 some  sort  of  expansion.  I  cannot
 permit  them  any  blanket  expansion,
 but  expansion  which  is  necessary  for
 export,  expansion  which  is  necessary
 for  modernisation.  If  you  do  not
 recognise  this  fact,  you  may  have
 a  particular  philosophy  or  a  particular
 ideology,  but  it  would  not  ultimately
 help  the  economy.  That  is  why  we
 have  to  change  the  policy  and  make
 certain  changes,  which  we  do  feel
 are  absolutely  necessary,  in  conformity
 with  the  objectives  which  we  have
 before  us.

 Shri  Goyal  has  very  correctly
 pointed  out,  as  some  of  the  produci
 countries  are  trying  to  build  up  better  है
 relations  in  respect  of  certain  commo-  *:
 dities,  why  should  we  not  try  to  do
 so.  He  has  specifically  mentioned
 jute  and  our  relations  with  Bangla-
 desh.  Perhaps,  he  would  appre-
 ciate  that  we  are  very  much  interested
 in  having  better  relations  in  respect
 of  certain  commodities  which  we
 produce,  so  that  we  can  realise  better
 prices  through  collective—I  would
 not  use  collective  bargaining,  so
 I  would  say—-collective  efforts  in
 the  international  market  so  that  there
 will  be  better  prices  and  _  better
 realisation.  But,  there  too  we  shall
 have  to  keep  in  mind  the  reality.
 Just  take  the  example  of  jute.  Our
 total  export  earnings  from  jute  is
 roughly  about  five  per  cent.  The
 expor.  earnings  of  Bangladesh  from
 jute  is  nearly  95  per  cent.  So,  can
 there  be  any  comparable  point  ?
 At  any  price  Bangladesh  is  bound  to
 sell  its  produce.  Also,  Bangladesh
 will  have  its  advantages,  because
 there  is  no  minimum  price  here.
 For  the  growers  there  is  no  minimum
 price  ;  for  the  export  also  there  is
 no  minimum  price.

 I  cannot  create  a  situation  in
 which  resources  will  be  transferred  ।
 from  a  poor  country  to  a_  rich
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 country.  Whatever  be  the  neces-
 sity  for  export  earnings,  whatever  be
 the  compulsion  of  export,  I  cannot
 create  a  situation  when  I  will  sell
 away  my  goods  at  a  throw-away
 price  and  in  that  process,  create  a
 situation  in  which  net  resources  will
 be  transferred  from  a  poor  country  to
 a  rich  country.  So,  I  have  fixed  a
 minimum  price  both  for  growers  and
 for  export.  Thereforc,  I  am  in  a
 disadvantageous  position.  But,  in
 spite  of  that,  we  are  trying  our  best.
 As  hon.  Members  are  aware,  we  arc
 going  to  have  a  meeting  of  the  jute-
 producing  countries,  where  we  can
 evolve  some  arrangment,  through
 which  we  can  operate  jointly.

 ‘In  respect  of  tea,  hon.  Members
 would  be  happy  to  know  that  we  have
 made  some  progress  and  some  ad-
 vance  has  been  made  in  the  right
 direction.  Two  or  three  meetings
 have  taken  place  and  I  hope  it  will
 be  possible  for  us  to  enter  into  some
 sort  of  arrangement.

 One  thing  which  has  got  to  be
 kept  in  mind  is  that  the  producers
 of  these  commodities  are  the  least
 developed  countries,  or  the  develup-
 ing  countries.  So,  in  certain  com-
 modities  their  stake  is  very  high.
 Therefore,  it  will  not  be  possible  to
 have  a  common  stand.  For  instance,
 somebody  was  saying  that  there  should
 be  control  on  produce  of  tea.
 Iam  ina  position  to  control  produc-
 tion  in  tea  because  I  can  compensate
 in  certain  other  items.  Somebody
 asked  that  ‘you  don’t  produce  tea
 and  you  don’t  export  more  tea.’
 I  could  not  have  accepted  that
 position.  Similarly,  certain  countries
 may  have  this  position  with  the
 various  levels  of  development  and
 export  R&D  mechanism.  So,  we
 shall  have  to  take  into  account  those
 factors  and  through  that  we  shall
 try  to  evolve  a  mechanism  through
 which  we  can  build  up  better  under-
 standing  and  try  to  sell  our  products
 in  a  better  manner.
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 In  respect  of  jute  and  tea  Mr.
 Subodh  Sen  has  made  certain
 observations.  Many  times  I  have
 said  that  I  am  not  quite  happy  with
 the  performance  of  the  Jute  Corpora-
 tion  of  India.  But  it  is  of  no  use
 whipping  the  dead  horse  because  the
 situation  was  not  created  by  me.
 The  situation  was  created  not  because
 of  me,  but  in  spite  of  me.  When  I
 have  had  to  inherit  the  administra-
 tion  and  when  I  looked  into  the
 functioning  of  the  Jute  Corporation
 of  India,  I  found  that  they  are  Joaded
 with  16  lakh  bales  of  jute,  of  which
 even  one  ounce  they  could  not  dispose
 of  in  two  years,  1978  and  1979.
 Therefore,  in  1980  I  had  to  dispose
 of  the  accumulated  old  stock,  and  at
 the  same  time  I  had  to  procure  a
 little  bit  and  the  procurement  of  the
 Jute  Corporation  last  year  was  10.  25
 lakh  bales.  Compared  to  their  past
 performance,  it  is  a  little  better.
 It  may  not  be  up  to  our  satisfaction
 but  compared  to  their  past  performa-
 mance,  it  is  a  little  better,  and  they
 have  been  able  to  dispose  of  10  to  12
 lakh  bales  and  with  the  arrangements
 which  we  have  made,  I  hope  it  would
 be  possible  for  them  to  dispose  of
 6  to  7  lakh  bales  additionally,  and  if

 they  are  free  from  the  old  stock,  it
 would  be  possible  for  them  to  go  in  a
 bigger  way  in  the  market  in  the
 coming  season  and  they  can  operate
 to  the  tune  of  20  to  25  lakh  bales.
 Unless  the  total  production  is  roughly
 8  to  82  lakh  bales  and  unless  they
 are  in  a  position  to  have  control  of
 1/3  of  the  total  production,  it  would
 not  be  possible  to  give  substantial
 relief  to  the  growers  whatever  we
 may  think  of.  But  still  I  agree  with
 the  suggestion  of  the  West  Bengal
 Government  when  they  suggested
 to  us  that  they  will  issue  certificates
 to  the  growers  and  we  will  purchase
 jute  from  the  growers  on  the  basis
 of  certificates  or  some  sort  of  identity
 cards  or  the  like  which  they  will  give,
 and  we  can  improve  that  procedure.

 In  respect  of  the  industry,  as  the
 hon.  members  are  aware,  we  have
 taken  control  of  at  least  10  per  cent
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 of  the  industry  by  nationalising  the
 sick  jute  mills.  Sometimes  sugges-
 tions  come  stating  ‘why  do  you  take
 over  the  sick  mills  only,  why  not  the

 healthy  mills?’  I  will  be  very  glad
 to  take  over  the  healthy  mills,  but
 at  the  same  time  perhaps  the  hon.
 Members  are  well  aware  that  in  res-

 _pect  of  one  case  when  some  healthy
 textile  mills  were  taken  over  by  the
 Government,  the  Supreme  Court  had

 given  the  decision  that  even  if  we
 take  over  straightway,  we  shall  have
 to  give  the  reasonable  opportunity  of

 being  heard  to  the  owner  of  the

 company.  Can  you  take  over  a
 single  unit  after  giving  the  reasonable
 chance  of  being  heard  to  the  owner?
 He  will  dispose  of  everything.  But
 unfortunately  this  has  come  and  we
 are  confronted  with  a  problem  like
 that.

 So  far  as  the  other  jute  mills
 are  concerned  as  the  hon.  Members
 are  aware,  we  are  not  permitting
 the  private  individuals  to  have  the

 jute  mills,  we  have  given,  rather  we
 have  addressed  certain  State  Govern-
 ments  that  we  are  going  to  have  some
 Hew  jute  mills  particularly  in  Bihar,
 Assam,  Meghalaya  and  all  those  will
 be  in  the  public  sector.

 SHRI  CHINTAMANI
 GRAHI  :  Orissa  also?

 SHRI  PRANAB  MUKHERJEE:
 In  Orissa  we  are  already  having  one.

 PANI-

 In  respect  of  certain  commodities
 particularly,  the  Members  from
 Kerala  have  expressed  their  views.
 Those  items  have  also  been  discussed
 a  number  of  times.  In  respect  of

 :  .,  rubber,  perhaps  the  hon.  Members
 ‘would  appreciate  that  becuase  of

 our  policy  this  time,  rubber  growers
 got  a  good  price  and  the  price  which

 -18  prevailing  in  the  market  is  roughly
 about  Rs.  1300  to  Rs.  1400.  But  the
 minimum  support  price  is  Rs.  825,
 and  ।  agree  with  their  views,  but
 at  the  same  time  they  shall  have  to
 keep  in  mind  that  if  the  total  produc-
 tion  is  150,000  tonnes  and  if  the  re-
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 quirement  in  the  industry  is  170,000
 tonnes,  there  must  be  some  mechanism
 to  bridge  the  gap.

 I  produce  1,70,000  tonnes.  If
 I  take  a  decision  that  I  am  having
 1,60,000  tonnes,  whatever  be  the

 requirement,  I  will  not  import,  I
 think  that  is  not  a  very  sound  policy.
 That  is  why  we  are  having  a  limited

 import.

 Some  hon.  Members  wanted  to
 know  that  you  have  imported  10,000
 tonnes  and  you  have  allocated  only
 8,000  tonnes.  I  have  got  the  figures.
 I  have  checked  it  up  that  6,000
 tonnes  have  been  allocated,  6,000  and
 odd  tonnes  have  already  been  lifted
 and  rest  will  be  lifted.  We  are
 monitoring.  The  situation  with  which
 we  were  confronted  some  time  back
 will  not  be  repeatcd.  Iam  keeping
 an  eye  on  that.  I  am  monitoring
 the  whole  thing.  Whatever  is  absolu-
 tely  necessary  to  meet  the  requirement
 of  industry,  I  am  going  in  for  that.
 I  am  not  going  beyond  that.

 In  respect  of  cashew  nuts,  the
 problem  is  such,  practically  I  am
 afraid,  I  do  not  know  what  to  do.
 The  industry  is  suffering.  I  asked
 the  Kerala  State  Corporation  also
 that  if  you  can  import,  you  import  it.
 They  have  not  been  able  to  import.
 My  own  Cashew  Corporation  has  not
 been  able  to  import.  Private  parties
 are  in  a  position.  But  as  the  hon.
 Members  will  appreciate,  both  the
 Kerala  Government  and  the  {embers
 of  Parliament  do  not  want  the  private
 parties  to  be  permitted  to  import.
 I  have  not  permitted  them.  As  I
 have  given  word  on  the  floor  of  the
 House,  I  will  not  permit  private
 Parties  toimpo-t  cashew  nuts,  I  have
 not  permitted  them.  But  the  fact
 remains  most  of  the  units  cannot
 operate  fully  simply  because  it  is  not
 available.  If  anybody  can  suggest
 that  he  can  bring,  any  public  sector
 corporation  can  bring  it  may  be  my
 own  or  it  may  be  of  Kerala  Govern-
 ment,  I  am  prepared  to  permit.  Bring
 it  and  feed  your  unit.
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 PROF.  ए.  J.  KURIEN  :  If  the
 private  parties  say  that  they  can
 import.  Why  not  C.C.1,  import  from
 the  sae  source  ?

 SHRI  PRANAB  MUKHERJEE:
 It  is  for  various  obvious  reasons.
 Private  parties  may  have  contacts  and
 they  may  bring  5000  tonnes  and  after
 that  their  job  is  over.  Your  require-
 ment  is  1,20,000  tonnes.  They  bring
 from  various  odd  sources.  They
 have  their  own  way  of  operation.
 You  will  not  permit  public  sector
 corporation  to  do  that.

 SHRI  B.  K.  NAIR  :  Kerala
 Corporation  have  heen  permitted.

 SHRI  PRANAB  MUKHERJEE:
 I  have  permitted  Kerala  Corporation.
 I  have  told  them  that  if}  ou  can  bring
 it,  bring  it,  presuming  my  own  public
 sector  corporation  is  inefficient  and
 they  cannot  do  it.  Almost  eight
 or  nine  months  bark  I  told  the  Kerala
 Government  that  I  am  permitting
 your  own  Corporation  to  import
 cashew  if  you  can  do  it,  do  it  and
 feed  ycur  own  units.  Ido  appreciate
 that  large  number  of  people  are  not
 getting  jobs  because  raw  material  is
 not  available.

 SHRI  B.  K.  NAIR  :  They  have
 complained  that  you  are  confining
 permission  to  non-traditional  areas
 only.  Is  there  any  ban  on  tradition-
 al  areas  ?

 SHRI  PRANAB  MUKHERJFE:
 Tf  they  have  procured  from  traditional
 areas  or  non-traditional  areas  we
 can  consider.  Whatcver  permission
 they  wanted,  I  have  p  rmitted.  It  is
 ro  use  having  a  ;.crmit.  It  is  one
 of  bringing  in  the  goods.  Upto
 now  they  have  not  becn  able  to  bring
 any  goods.

 -It_will  take  time  where  we  can
 be  self-sufficient  in  1es;.ect  of  cashew
 nuts,  edible  oi’s.  In  respect  of  edible
 oils  I  informed  the  hou.  Afembers,
 even  in  the  Plan  documentit  has  been
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 made  clear  that  we  cannot  go  on  to
 import  one  million  tonnes  edible  oils
 from  various  countries  and  spend
 foreign  exhanze.  7  herefore,  we  must
 create  situation  in  which  we  can
 produce.  It  is  not  difficult  for  us.
 Our  growers  and  farmer  have  shown
 that  they  are  capable  of  producing,
 [  छा.  members  will  appreciate  that
 in  a  short  span  of  eleven  years,  1966
 to  1977  our  total  foodgrain  production
 went  up  twice  from  65  million  tonnes
 to  127  million  tonnes—only  wheat
 and  rice  together.  Iam  not  taking
 into  account  other  cereals.  Therefore,
 the  Indian  growers  and  farmers  are
 in  a  position  to  produce.  India  was
 a  net  importer  of  foodgrains  even
 in  1970.  If  I  remember  correctly  in
 1974  we  have  to  import  certain  wheat.
 Today  ‘whatever  it  may  be,  India
 Food  Minister  and  Commerce  Minis-
 ter  can  say,  I  am  in  a  position  to
 export  one  million  tonnes  of  rice  or
 foodgrain.  It  is  possible.  Therefore,
 if  we  can  make  a  break  through  in
 respect  of  food,  we  can  make  a  break
 through  in  respect  of  edible  oils,
 Appropriate  steps  have  been  taken
 Due  emphasis  has  been  laid  and  I
 hope  it  will  fructify.

 Certain  points  have  been  raised
 and  you,  Sir,  will  appreciate  that  the
 hon.  Members  have  made  their
 observations  for  nearly  five  hours  and
 I  cannot  cover  all  the  points  which
 they  have  mentioned.  But,  at  the
 same  time,  they  should  not  have  a
 feeling  that  they  will  not  receive  our
 due  consideration.  Whatever  sugges-
 tions  the  hon.  Members  have  made,
 I  will  take  them  into  account  even
 if  I  am  not  in  a  position  to  respond
 to  them  immediately,  particularly,
 Mr.  Nair,  who  is  just  sitting  behind
 me  and  who  raised  the  question  of
 bonus  to  Rubber  Board  employees.
 There  is  one  problem  about  the
 employees  of  the  commodity  boards,
 We  shall  have  to  take  a  view  in
 totality.  That  is  why  it  has  taken
 certain  time  and  we  shall  have  to
 see  what  we  can  do  for  them.  I
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 have  not  been  able  to  cover  many
 points  and,  I  hope,  the  48८  Members
 will  not  mind  it.

 With  these  words,  I  request  the
 hon.  Members  to  withdraw  their  cut
 motions  and  to  approve  the  demand.

 SHRI  SUBODH  SEN:  (Jalpai-
 guri)  :  Will  the  hon.  Minister  reply  to
 one  point  ?  Would  he  please  take
 some  steps  to  stop  the  machinations
 of  big  traders  in  tea  trading  who  are
 often  found  to  bring  down  the  prices
 in  tea  auction  sales  thereby  causing
 suffering  to  small  and  medium  pro-
 ducers  ?

 SHRI  PRANAB  MUKHERJEE:
 We  have  accepted  the  recommenda-
 tions  of  the  Tandon  Commission  and
 we  are  monitoring.  But  here,  I
 would  like  to  request  the  hon.  Member
 to  impress  upon  his  State  Government,
 the  State  Financ:  Minister  to  see
 that  they  do  not

 impose  unnecessary
 levy  on  tea.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  If
 the  House  agrees,  I  shall  put  all  the
 cut  motions  moved  to  the  demands
 for  grants  of  tht  Ministry  of  Com-
 merce  together,

 AN  HON.  MEMBER  ।  Yes.
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 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  I
 put  them  togehter  to  the  vote  of  the
 House.

 Cut  motions  Nos.  1,  3,  4,  13  to  30,
 ।

 33  fo  90  and  08  to  132  were  put  and
 negatived.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  I
 shall  now  put  the  Demands  for
 Grants  relating  to  the  Ministry  of Commerce  to  vote.

 The  question  is  :

 “That  the  respective  sums  not
 exceeding  the  amounts  on  Revenue
 Account  and  Capital  Account
 shown  in  the  fourth  coloumn  of
 the  Order  Paper  be  granted  to  the |
 President  out  of  the  Consolidated ।
 Fund  of  India  ¢o  complete  the  sums
 necessary  to  defray  the  charges
 that  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  the  gist
 day  of  March,  1982, in  résBect  of
 the  heads  of  demands  entered  in
 the  second  column  thereof  against
 Demand  Nos.  11  to  13  relating  to
 the  Ministry  of  Commerce.”

 The  motions  was  adopted.

 ह
 ry rae.

 Demands  for  Grants,  1981-82  in  respect  of  the  Ministry  of  Commerce  Voted  by  Lok  Sabha.  a
 -

 “Amount  of  Demand  for  Grant on  account  voted  by  the

 ।

 Amount  of  Demand  for  Grant
 Voted  by  the  House

 Capital  Revenue  Capital
 Rs.  Rs.

 1,52,60,000

 10,39,67,000  383,30,44,000  §1,98,33,000

 No.  of  |  Name  of  Demand
 पथ  Name  of  me

 House  _on  13-3-1981

 Revenue
 Rs.

 MINISTRY  OF  COMMERCE

 1x  Ministry  of  Commerce  32,52,000
 1a  Foreign  Trade  and

 Export Production  76,66,09,000
 1g  Textiles,  Handloom  aid

 Handicrafts  5५,40०,  ५4,०00

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  The
 demands  relating  to  the  Ministry  of
 Commerce  are  passed.

 The  House  stands  adjourned  to
 reassemble  tomorrow  at  II  A.M.
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 8,40,35,000  88,01,71,000  42,01,62,000

 18.13  hrs.

 -_
 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till

 eleven  of  the  Clock  on  Wednesday,  March

 25,  1981/Chaitra  4,  1903  (Saka).


